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 लोक  सभा  aa  समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 |  |
 gc

 अध्यक्ष  पीठासीनਂ  हुए  |

 L  Mr.  Speaker  in  the  Chair  ॥

 श्री  दिनेश  भट्टाचार्य  (  अध्यक्ष  इससे  पहले  कि  नाप  प्रश्नों  को  20

 1975  को  सत्तारूढ़  fage  राज्य  सरकार  का  राज्य  विधान  सभा  में  एक  सरका  री  विधेयक

 के  रवि  कृत  हो  जाने  के  बा  वजूदे  भी  उसके  सत्ता  में  बने  रहने  के  बारें  में  मैं  एक  ops  प्रस्ताव  पेश  क

 चाहता  हूं  |  इससे  वहां  संवैधानिक  संकट  उत्पन्न  हो  गया  है  |

 झच्यक्ष  महोदय :  यह  क्या  हैं
 ?

 में  बातें  प्रश्न  काल  कें  दौरान  नहीं  उठाई जा  किसी

 भी  राज्य  सरकार  में  कोई  भी  स्थिति  हो  ag  मामला  यहां  सभा  में  पेश  नहीं  किया  जा

 सकता  |  यदि  प्रश्नकाल  के  बाद  भी  वह  यहां  पेश  होता  है  तों  भी  स्थगन  प्रस्ताव  का  कोई  प्रश्न  नहीं

 उठता  1

 श्री  दोनों  भट्टाचार्य  श्रीमान  मैं  यहां  खड़ा  हूं  झ्
 र

 कुछ  कह  रहा  आपने यह  समाचार

 पत्रों  में  पढ़  लिया  होगा  |  उस
 राज्य  में  कुछ  हो  गया

 मत
 कृपा  करके

 इसं'स्थगन  प्रस्ताव  को

 स्वीकार कर  |  प्रश्नकाल  स्थित  किया  जा  सकता  है  ।  (  व्यवधान )

 eft  व्यालार  रवि  )  श्रीमान  आपने  अज  भारत  के  मुख्य  न्यायाधीश  के  साथ

 हुई  घटना  के  बारे  में  समाचार  cat  में  पढ़ा  होगा
 ।

 निर्माण  घोर  श्रीवास  तथा  संसदीय  कार्य  मन्नी  क्क्०  रघुरासंया )  :
 मुख्य  न्यायाधीश

 पर

 हुए  हमले  के  बारे  में
 गृह

 मंत्री
 एक  वक्तव्य  देंगें  ।

 महोदय  :  कृपया  श्राप सब  बैठ  जाइये  सर्वे  प्रथम  बात  तो  यह  है  कि  प्रश्नकाल  से

 पहले  इस  तरह  के  मामले  नहीं  उठाये  जाते
 |

 fager  नागालैण्ड में  जो  कुछ  हुमा है  चाह  वहा

 सरकार  बनी  है  या  गिरी  सम्बन्ध  उसी  राज्य
 विधान

 सभा  से  है  न  कि  इस  सभा  से  ।  यह

 राज्य  का  मामला  है  घौर
 यदि कल  हम  वहां  की  विधान  सभा  के  गठन  था  दलीय  स्थिति  पर  चर्चा

 करेंगे  ती  वे  भीं  वहां  की  स्थिति  परे  चर्चा  करते  लगेंगे  ।  (
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 जहां  तक  दूसरे  मा  मले  का  सम्बन्ध  गह  मंत्री  उस  सम्बन्ध में  एक  वक्तव्य क क  |  मझे  मन्त्री

 जी  ने  प्रभी  बताया  है  ।  बाद  में  जो  भी  स्थिति  होगी  हम  उसी  के  शभ्रनसार  चर्चा  करेंगे  ।  यह  कोई  छोटा

 मामला  नहीं  है  ।
 मेरी  भी  यही  राय
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 गुजरात राज्य  में  वर्ष  197  5-76
 के  द  के  विकास के  लिए  कितनी  धनराशि

 निर्धारित
 की  गई  ्र
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 के  दौरान  गुजरात  राज्य  में  उस  पर  खर्च
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 गई  राशि  का  sat  क्या
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 पर्यटक  परिधानों  ar  विकास  राज्यवार  अथवा  स्थान वार  प्रो धर  पर  नहीं  किया  af
 किसी

 car
 के के

 पर्यटकों  के  लिए  वास्तविक  अथवा  संभाषित  आकर्षणों को  दुष्टि  में  रखते  हुए  किया  जाता

 है  ।
 इस

 नीति  का  भ्रनुसरण करते  हुए
 1974-75  के

 दौरान  गुजरात  में
 निम्नलिखित

 सुविधाओं का

 वि
 स

 हात
 में  लिया  गया  था

 द

 ्  ्
 योजना  प्रत्याशी  व्यय

 शिर  बन  में  विश्वास  ह rr (1)  द  51,000
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 बरा  बचाओं
 को  पुरा  करने  के  लिए  पर्यटन  विभाग  के  19

 सम्मिलित की की  गई है  |  rene  केसर  शता >

 राज्य  क्षेत्र
 क्ष  9  लाख  रुपये  के  प्रा

 के
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 उत्तर

 रुपये  का  प्रत्याशित  व्यय  होने  की  सम्भावना  है  ।  1975-76  के  लिए  राज्य की  विधिक  योजना  में

 पर्यटक  स्कीमों के  लिए  योजना  आयोगने ने  9  लाख  रुपये  के  परिव्यय की  सहमति  प्रदान की  है  |

 श्री  डी०  पी०  श्रीमान  कया  मैं  weal  महोदय से  जान  सकता  हूं  कि  कया  मुख्य रूप  से

 विदेशी  पर्यटकों  को  श्रावित  करने  हेतु  गू  रात  में  संभावित  पर्यटक  केन्द्रों
 की

 खोज  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण

 किया गया  है  ?  यदि  हां  तो  किन  किन  स्थानों  का  भ्र ौर  यदि  नहीं  तो  क्या  सरकार  की  सर्वेक्षण  करने  की

 कोई  योजना  है  ?

 श्री  सुरेखपाल  श्रीमान  यह  कार्य  निरंतर  किया  जा  रहा  है  ।  मन्त्रालय  समय-समय

 पर  सर्वेक्षण  करता  रहता  है  प्रौर
 जब

 पर्यटकों
 की

 रुचि  को  कोई  स्थान  दिखाई  देता  जिसका  विकास

 करना  उसे  केन्द्रीय क्षेत्र  में  ले  लिया  जाता है

 श्री  डी०  पी ०  जदेजा  :  श्रीमान यह  प्रशन  एक  बहुत  ही  विशिष्ट  प्रश्न  किन्तु  उत्तर  संगत

 नहीं  फिर  भी  मैं
 मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहता हूं  कि  ब्या  उन्हें पता  है  कि  हिन्द

 सागर  लक्का  द्वीप  में  प्रवाल  चित्तियां  हैं  कौर  वहां  पिरीटन  नामक  सुन्दर  द्वीप  हैं  कौर  क्या  सरकार

 को
 पता  है  कि  इस  सुन्दर  द्वीप  में  विदेशी  पर्यटक  ठहरने  के  लिये  मैं  यह

 भी
 जानना  चाहता  हूं

 कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  झझरी  वहां  कार्य  कर  रहें  ड्रैगन्स  इस  द्वीप  को  नष्ट  कर  रहे  हैं  कौर  क्या  सरकार

 इसे  नष्ट  होने  से  बचाने  के  लिए  कदम  उठाने जा  रही

 थ्री  सुरेन्द्रपाल  सिह  :  श्रीमान  इस  द्वीप  के  बारे  में  माननीय  सदस्य  ने  स्वयं  हमें  जानकारी

 दी  थी  |  मन्त्रालय  ने  उसे  ध्यान  में  रख  लिया  है  कौर  हम  इसे  नष्ट  होने  से  बचाने  के  लिए  कदम  उठा

 रहे  हैं  ।  इस  प्रश्न  के
 बारे  में  कि  हम  इसके  विकास  के  लिए  क्या  कह

 रहे  कुछ  कहना मेरे  लिए

 सम्भव  नहीं  है  ।

 श्री  एम०  कार ०  श्रीमान  वक्तव्य  से  ऐसे  हैकि  गिर  फोरेस्ट  तथा  पोरबन्दर

 दोनों  को  पर्यटन  स्थलों  में  सम्मिलित  कर  लिया  गया  है  ।  सरकार  की  नीति है  कि

 इस  प्रकार के  पर्यटक  केन्द्रों
 को  हवाई  मार्गों  से  मिलाया  जाये  ।  श्रीमान  पोरबन्दर  किशोर  हवाई

 च्  इस  पर्यटन  स्थल  के  बहुत  समीप  हैं  ।
 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  इन  मार्गों पर  जहाज

 सेवा  आरम्भ  करने  का  विचार  करती  है  ?

 पेंशन  कौर  नागर  विमानन  मन्त्री  राज
 :  मेरा  विचार

 है  कि
 माननीय  सदस्य

 कों  पता  होगा  किं  तेल
 की

 कीमत  में  वृद्धि  हो  जाने  पौर  विमानन  के  अधिक  महंगा हो  जाने  के  कारण

 हमने  कुछ  स्थानों  पर  यह  सेवा  बन्द  कर  दी  है  ।  हमें  खेद  है  किन्तु  हम  इसे  यथा  संभव  शीघ्र

 रम्भ  करने  के  लिए  प्रयास  करेंगे  ।  किन्तु मैं  वायदा  कर  सकता  |

 श्री  पी०  जी
 ०

 मावलंकर  :  ग्रध्यक्ष  मन्त्री  जी  ने  कहा  है  कि  पर्यटन

 धारों  का  विकास  राज्यवार  अथवा  स्थान वार  आधार  पर  नहीं  होता  अपितु  विदेशी  तथा  भारतीय

 प्रेक्षकों के  ग्रा कर्षण  के  आधार पर  होता  किन्तु मैं  उनका  ध्यान मांग  संख्या  84  की  कौर  झ्राकर्षित

 करना  चाहता  हूं  जिस  पर
 गुजरात  बजट

 में  श्राज
 चर्चा  होने  जा  रही  इसमें कहा  गया  है  कि

 :

 "सरकार: ने
 ने  गुजरात  पर्यटन  विकास

 निगम
 की

 स्थापना  का  हाल ही  में  निर्णय  किया  है  !

 निगम  को  प्रारम्भिक  व्ययों  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  ने  17  1975  को  झांकस्मिक

 से  1  लाख  रुपये  afer  रूप  से  निकालने  की  स्वीकृति  प्रदान की  है
 प्



 Orel
 Answers

 re  me
 March  24.0  कक nt

 इस  बात  को  ध्या न  में  रखते  हुए  रात  सरका र  एक  पर्यटन  निगम
 की  स्थापना  कर  रही  क्या  मैं

 जान  सकता  हुं  कि  क्या  भारत  सरकार  इस  निगम  को  पर्याप्त  वित्तीय  सहा  यता  देगी  शौर  क्या  सरकार

 गिर  लायन  सैकंच्वरी  के  तीव्र  विकास  के  लिए  विश्व  वन्य  प्राणी  निधि  से  भी  वित्तीय  सहायता

 सरकार
 सितारा

 पहाड़ियों  के  विकास
 के

 लिए  क्या  कर  रही
 मन्त्री

 जी  ने  मूल

 उत्तर में  उसका  उल्लेख  नहीं  किया  है  ।

 श्री  सुरेन्द्रपाल  fag:  जहां  तक  राज्य  पर्यटन  विकास  निगम  का  सम्बन्ध  माननीय  सदस्य

 को  यह  सुन  कर  हर्ष  होगा  कि  सरकार  ने  इस  निगम  की  स्थापना  लिए  पांचवीं  योजना  में  .1  5.0  लाख

 रुपयें  स्वीकृत
 कर

 लिए  हैं
 ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  1975-76

 के
 दौरान  2  लाख  रुपये  का  प्रावधान

 पहलें  हीं  कर  दिया  है  ।  जहां  तक  गुजरात  कें  पर्वतीय  क्षेत्रों के विकास  का  सम्बन्ध  है  उस  परियोजना

 को  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  कर  लिया  है  att  मेरा  विचार  है  कि  पांचवीं  योजना

 के  दौरान  लगभग  1  करोड़  रुपया  व्यय  किया  जायेगा  ।  पैंतीस  स्टेशनों  के
 विकास

 के  लिए  पांचवीं

 योजना  में  2  लाख  रुपये  निर्धारित किए  हैं  ।

 श्री  पी०  जी  ०  मावलंकर :  विषव  वन्य  प्राणी  निधि  ?

 थो  सुरेन्द्रपाल  सिंह  :  मैं  इसका  उत्तर
 नहीं

 दे  सक
 ता

 ।  इसके  लिए पृथक से  सुचना  दी  जाये  ।

 दोहरे  मूल्य  निर्धारित  करने
 को  नीति

 * 445. 15.  श्री  पी०  गंगादेवी

 aft  श्रीकिशन  सोदी  :

 क्या  fra  मनत  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकर  दोहरे  मूल्य  निर्धन
 रत

 करने  की
 प्रणाली  श्नारम्भ

 करने  की  नीति  पर  विचार

 कर  रही है  ;

 यदि  तो  कया  इस  संबंध
 में  कोई  अन्तिम  निर्णय  कर  ।  लया

 गया  हैं  ;

 क्या  उत्पादकों  को  निर्धारित  कस  मूल्य  पर  बिक्री  के  लिए  झपना  कुछ  प्रतिशत  उत्पादन

 देने  ५, को  किया  शौर

 यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 वित्त  मन्त्री  ato  :
 से  दोहरी  मूल्य  नीति  से  उपभोक्ताओं को

 अपनी  श्रावश्यकताश्नों
 का  काफी  बड़ा  हिस्सा  अपेक्षा कृत

 कम  दामों
 पर  प्राप्त क  रने

 में  सहायता  faa  हैं
 जबकि  दूसरी  भोर

 कम  कीमत  पर  सामान'देने से  उत्पादकों  को  जो  घाटा  होता  है  उसे  वे  तैयार  किये
 माल

 के  खुले  वाजार  में  बे  चे  जाने  वाले  ०५ ह्स्स से  पूरा  कर  सकते  हैं  दोहरी  मूल्य  जैसी  कि
 इस

 समय
 चीनी

 के
 मामले  में  कभी-कशी  उपभोक्ताओं  उत्पादकों  दोनों  के  हिल  में:हो  सकती  है  ।

 चूंकि  कोई  मुल्य  प्रणाली  भारतीय  उद्योग की  विभिन्‍न  शाख़ों  की  मौजूदा  परिस्थितियों के  साथ
 न्याय  नहीं  कर  इसलिए  सरकार

 ने  प्रत्येक  seg  के  मामले में  लचीली
 भमूल्य  श्रपलायी  है  ।
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 श्री  पो  ०  गंगादेव  :.  कुछ  राज्यों  जैसे  उड़ीसा  में  कुछ  कमी  वाहनों  के  विद्यमान  वसूली  मूल्य

 तथा  मिल  मूल्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  माननीय  मन्त्री  से  जानना  चाहता  हुं  कि  जब  उड़ीसा  में

 मिल  मूल्य  बहुत  afm  हो  तो  क्या  उत्पादकों  को  अपनी  वस्तुएं  वसूली  मूल्य  पर  बेचने  के  लिए  बाध्य

 करना  न्यायोचित  होगा  |  सरकार  की  इस  मामले में
 क्या  प्रतिक्रिया है

 ?  क्या  दूसरी  बात  मैं  यह

 जान  सकता  हुं  कि  यह  नीति  उत्पादन  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  के  लिए  जिम्मेदार  थी  अथवा  नहीं  ate  यदि

 at  तो  सरका र  धान  तथा  चावल  के  सम्बन्ध  में  नीति  में  क्या  परिवर्तन  करने  की  सोच  रही  है  ?

 श्री  सी०  सुब्रह्मण्यम  :  यदि  माननीय  सदस्य  खाद्यान्नों  की  वसूली  का  उल्लेख  कर  रहे  हैं

 तो  कभी  मन्त्रालय  की  क्या  जिम्मेदारी  है  ate  उन्हीं  के  द्वारा  नीतियां  भी  बनाई  जाती हैं  ।  मेरा

 माननीय  सदस्य  से  भ्रनुरोध  है  कि  वह  ऐसे  प्रश्न  कृषि  मंत्रालय  से  पूछें  ।

 श्री  पी०  गंगादेव  :  चंकी  प्रधान  मन्त्री  ने  28  दिसम्बर  को  बम्बई  में  व्यापारी  समुदाय  को

 सम्बोधित  करते  हुए  यह  बात  स्पष्ट  कर  दी  है  कि  जब  तक  उत्पादन  का  कुछ  भाग  अपेक्षाकृत  कम  मूल्य

 पर  उपलब्ध  नहीं  किया  जाता  तब  तक  सरकार  दोहरे  मूल्य  की  नीति  को  स्वीकार  नहीं  कर  सकती  ।

 कया  मैं  मन्त्री  महोदय  से  जान  सकता  हुं  कि  प्रधान  मन्त्री  के  इस  सुझाव  पर  उद्योगों  की  क्या  प्रतिक्रिया

 उद्योगों  की  प्रतिक्रिया  तो  सदैव  लाभ  कमाने  की  होती  है  ।  यहीं उन श्री  सी  ०  सुब्रह्मण्यम  :

 की  प्रवृति  है  ।  इस  लिए  यदि  हम  कोई  नीति  निर्णय  ले  लेते  हैं  तो
 हमें  उसे  लागू  करना  ही  होता  है  ।

 उदाहरण  के  लिए  चीनी  लीजिए  चीनी में  लेवी  चीनी  तथा  बिना  लेवी  वाली  चीनी  है  जिसे

 खुले  बाजार  में  बेचने  की  अनुमति  है  ।  हम  उद्योग  की  प्रतिक्रिया  पर  ध्यान  नहीं  देते
 ।.

 जब  हम

 इस  निष्क  पर  पहुंचते  हैं  कि  समाज  के  कमजोर  वर्ग  को  उचित  मूल्य  पर  वस्तुएं  उपलब्ध  करनी  हैं  तो

 निस्संदेह  हम  उद्योगों  से  पराग्वे  करें  किन्तु  हमें  नीति  निर्णय  करना  ही  है  कौर  उसे  लागू  भी

 करना  है  ।

 Shri  Shrikishan  Modi:  Mr.  Speaker,  the  hon.  Minister  has  replied  only  to

 part  (a)  of  the  Question  and  he  has  not  replied  parts  (b),  (c)and  (d).  We  want  to

 know  ultimately  what  decision  they  have  taken  and  whether  they  will  set  up

 committees  to  fix  the  prices  and  percentage  thereof.  want  to  know  how  much

 time  they  will  take  to  implement  it  and  how  they  will  change  it.  want  to  know

 the  details  in  this  regard.

 श्री  सी०  सुब्रह्मण्यम  :  समय  सीमा  निर्धारित  करने  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  क्योंकि

 यह  प्रक्रिया  तो  चलती  रहेगी  ।  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हमें  इस  दोहरे  मूल्य  प्रणाली

 के  अ्रंतर्गत  विभिन्‍न  वस्तुझ्नों  को  लाना  होगा  ।

 माननीय  सदस्य  को  मालूम  है  कि  इस्पात  में  पहले  ही  दोहरे  मूल्य  की  प्रणाली  चल  रही  है  |

 स्टैंडर्ड  कपड़ा  तथा  गैर  स्टैंडर्ड  कपड़े  के  लिए  भी  दोहरे  मूल्य  की  प्रणाली  चल  रही है  ।  हम  स्थिति

 के  अनुसार र  ही  निर्णय  लेते  हैं  कौर  देखते  हैं  कि  इस  दोहरे  मूल्य  प्रणाली  में  कौन  कौन  सी  वस्तुएं  afer

 लित  की  जा  सकती हैं  ।  किसी  विशेष  वस्तु  या  उत्पादन  को  ध्यान  में  रख  कर  जब  हमें  ये  नीति

 निर्णय  लेने  होते  हैं  तो  हम  इसके  समितियां  या  विशेषज्ञ  निकाय  स्थापित  कर  सकते  हैं  जो  कि  मूल्य

 WL.  5./75--2
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 निर्धारण  तथा  अन्य  बातों  पर  विचार  करें  ।  हमारी  अपनी  ही  लागत  निर्धारित  करने  वाली

 एजेन्सियों  हैं  ।  निर्णय  लेने  से  पुर्व  इन  सब  बातों  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  |

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  :  माननीय  मन्त्री  ने  अपने  उत्तर  में  चीनी  के  मूल्य  का  उल्लेख  किया  है  |

 मन्त्री  जी  को  इस  बात  का  पता  है  कि  कपास  तथा  तम्बाक  उत्पादकों  को  अपनी  वस्तुएं  कम  कीमत

 पर  बेचने  के  लिए  बाध्य  किया  जाता है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  फसल  काटने

 के  समय  इनकी  वस्तु भ्र ों  के  उचित  मृत्य  निर्धारित  करके  तथा  उन्हें  बोनस  देने  की  घोषणा  करके  इन

 उत्पादकों  के  हितों  की  रक्षा  करेगी  ?

 श्री  सी०  माननीय  सदस्य  के  प्रश्न  का  दोहरे  मूल्य  प्रणाली से  कोई  सम्बन्ध  नहीं
 े
 ०  बाजार  की  शवितयां  कार्य  कर  रही  हैं  कौर  इसीलिए  मूल्य  बढ़ते  भी  हैं  कौर  कम  भी  होते  हैं  ।

 किन्तु  दोहरे  मूल्य  प्रणाली में  हम  लागत  मूल्य  से  कम  मूल्य  देते  हैं  शरीर  जो  घाटा  होता  है  वह  मध्यम

 वर्ग  के  लोगों  को  कुछ  अधिक  मूल्य  पर  बेचने  पर  पुरा  कर  लिया  जाता  है
 |  माननीय  सदस्य ने  पटसन

 तथा  अन्य  उत्पादकों  के  बारे  में  कहा  है  कौर  मझे  त्रिशा  है  मेरे  सहयोगी  इन  बातों  को  ध्यान  में  रख  लेंगे  |

 श्री  क०  नारायण  राव  :  यदि  मैं  सही  समझ  पाया  हं  तो  दोहरे  मलय  प्रणाली  का  ग्रा धार

 यह  है  कि  कम  मूल्य  वाली  वस्तुएं  समाज  के  कमजोर  वर्गों  में  वितरित  होंगी  i  सिद्धान्त  के  बारे  में  मेरा

 कोई  झगड़ा  नहीं  है  ।

 मैं  यह  जानना  चाहता  हं  कि  क्या  यह  सच  है  कि  कमजोर  वर्गों  को  कम  कीमत  पर  आ्रावश्यक

 वस्तुएं  मिल  रही  स्टैन्डड  कपड़  के  मामले  में  यह  संभव  है  कि  कमजोर  वर्गों  में  सस्ते  कपड़े का  वितरण

 किया  जाए  |  परन्तु  चीनी  तथा  इस्पात  के  मामले  में  भेद  करना  कठिन  है  |  क्या  मन्त्री  महोदय

 यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  इस  नीति  का  सख्ती  से  पालन  किया  जाये  ?

 श्री  सी  ०
 सुब्रह्मण्यम  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  इस  पद्धति  का  दुरुपयोग  किया  जा  सकता

 है  यह  अच्छी  लोक  वितरण प्रणाली  पर  निर्भर है  |  हम  चाहे  जो  दृष्टिकोण  अपनायें  हम

 इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचते  हैं  कि  एक  दक्ष  qq  उचित  लोक  वितरण  प्रणाली
 आवश्यक  हमारी  अघिकांश

 कठिनाइयों का  केवल  एक  यही  निदान  है  ।

 at  समर गह गह  माननीय  मानी  बार  बार  ग्रन्थ  मंत्रालयों  की  भूमिका  का  उल्लेख  करते  रहे

 हैं  ।  यह  प्रश्न  स्पष्टतया  दोहरी  मुल्य  नीति  से  सम्बन्धित  है  ।  स्वाभाविक  रूप  से  यह  आशा

 की  जाती  है  कि  sea  मन्त्रालय  वित्त  मंत्रालय  के  परामर्श से  कार्य  करते हैं  तथा  वित्त  मन्त्री से  यह

 आशा
 की

 जाती  है  कि  वह  इस  प्रश्न  के  प्रतिपूरक  प्रश्नों  का  उत्तर  अन्यथा  इस  प्रकार  के  प्रश्नों  को

 गृहीत  नहीं  किया  जाना  चाहिए  |

 शी  एच०  कण  सुलग  भगत :  क्या  सरकार  का  विचार  कुछ  अरन्य  वस्तु द्र ों  र  आ्रावश्यक

 वस्तुओं
 को  मूल्य  नियंत्रण  की  परिधि में  लाने  का  है  ate  यदि  तो  उनके  नाम  क्या  हैं  तथा  कब  तर्क

 ऐसा  किया  जायेगा  ?

 थी  सी
 ०

 सुब्रह्मण्यम :  मैं
 इस  प्रश्न  का

 तुरन्त  उत्तर  नहीं
 दे  सकता  ।  इस  पर  लगातार  विचार

 किया  जाता  रहता  है  ।
 नागरिक  राजपूत  मन्त्रालय  यह  निश्चित  करने  का  प्रयास  कर  रहा है  कि  किन

 किन  चबूतरों  at  लोक  वि
 तरण  पद्धति  के  घिन  लाया

 जिनके  लिए  लागत
 मूल्य से  कम मूल्य पर

 वसूली  क रन  होगी  ।  वे  कई  aga पर  जैसाकि  खाद्य  घरेलू  ईधन  आदि  पर  इस  बारे  में
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 विवार  कर  रहे  हैं  ।  य  मामले  विचार  | है- ह क  हैं  तथा  निर्णय  करने  के  बाद  सभा  को  अवगत  करा  दिया

 जायेगा

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  You  have  been  adopting  pricing
 [  want  to  know  the  benefit  accrued  to  the  60%  persons  living  below  poverty  line

 and  other  weaker  sections.  [  want  to  know  the  percentage  of  goods  produced
 in  the  industries  is  given  to  the  poor  at  fair  price.

 श्री
 सी

 ०
 सुब्रह्मण्यम  :  यह  प्रतिशतता  वस्तु वार  fares  भिन्न है

 ।  परन्तु  सामान्य  नीति  यह

 है  कि  गरीब  लोगों  को  उचित  मूल्य  पर  आवश्यक  वस्तुएं  उपलब्ध  की  जायें  |  यह  स्वाभाविक  ही  है

 कि  इसमें  वे  लोग भी  ar  जायेंगे  जो  गरीबी  की  रेखा से  नीचे हैं  ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  My  question  has  not  been  replied.  I  wanted

 to  know  the  percentage  of  production  given  to  the  poorer  sections  at  fair  price  and

 the
 percentage

 of  production  allowed  to  be  sold  in  open  market.

 श्री  सी  ०
 सुब्रह्मण्यम  :  उदाहरण  के  तौर  पर  65  प्रतिशत  चीनी  नियंत्रित  मूल्य  पर  बेची  जाती

 हैं  तथा  35  प्रतिशत  चीनी  खुले  बाजार में  बेची  जाती  जहां  तक  कपड़े  का  सम्बन्ध  है  8  करोड़

 मीटर  कपड़ा  निर्धारित  मलय  पर  बेचा  जाता  है  तथा  शेष  खुले  बाजार  में  ।  इस  लिए  यह  प्रतिशतता

 उद्योग वार  भिन्न  भिन्न है  ।

 Shri  Narsiagh  Narain  Pandey  :  Dual  Pricing  policy  has  been  adopted  for

 sugar  and  that  is  why  an  amount  of  Rs.  150  crores  of  the  sugarcane  growers  is

 outstanding  against  the  mill  owners  in  U.P.  and  other  parts  of  the  country  and  they

 are  pressing  the  Government  to  revise  the  levy  price  and  free  sugar  policy  of  the

 Government  as  also  the  policy  of  the  Reserve  Bank  and  as  such  they  are  creating

 numerous  impediment  and  the  result  is  that  the  policy  is  not  proving  successful,

 1  want  to  know  the  steps  taken  by  Government  to  provide  relief  to  the  farmers  and

 other  weaker  sections  ह

 श्री  सी०  सुब्रह्मण्यम  :  मुझे  खेद  है  कि  माननीय  सदस्य  ने  जो  जनकारी  मांगी  वह  इस  समय

 मेरे  पास  नहीं  है  ।  निस्सन्देह  मैं  यह  प्रश्न  अपने  साथी  कृषि  स्त्री  को  भेज  दूंगा  ।

 श्री  नरसिंह  नारायण  पांडे  :  fora  बैंक  की  ऋण  नीति  तो  वित्त  मन्त्री  से  सम्बस्धित  होनी

 चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :..  सामान्य  प्रश्न  के
 साथ  ऐसे  विशिष्ट  प्रश्न  नहीं  पूछे  जाने  इस

 के  लिए  अलग  नोटिस  दिया  जाना  ताकि  मन्त्री  महोदय  विशिष्ट  जानकारी  दे  सकें  ।

 प्रो
 ०

 सध  दण्डबते  :
 माननीय

 मन्त्री  ने  अपने  उत्तर  में  चीनी
 की

 दोहरी  मूल्य  प्रणाली  का  उल्लेख

 क्रिया है  ।  इस  लिये  इस  सम्बन्ध  में  मैं  एक  प्रश्न  पुछना  चाहता  हूं  ।  इस  समय  हमारे देश  में

 चीनी की  प्रति  व्यतीत खपत  केवल  7.3  किलोग्राम  जब  विदेशों  विकासशील  देशों में  इस

 की  प्रति  व्यक्ति  खपत  कहीं  प्रतीक  है  मैं  जानना  चाहता हूं  कि
 क्या

 दोहरी  मृत्य  प्रणाली  को  समाप्त

 करना  श्रेय कर  नहीं  ताकि  लोक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  अधिक  चीनी  उपलब्ध  हो  सके  ।

 श्री  सी  ०
 सुब्रह्मण्यम  यह  तो  अपना  मत  है  |  एक  मत  यह  भी  है  कि

 कम  स्वास्थ्यਂ  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  यह  बात  कहां  तक  सर्दी है  ।
 परन्तु  जहां  लक  वर्तमान
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 स्थिति  का  सम्बन्ध  हमें  भुगतान  संतुलन  बनाये  रखने  के  लिए  भ्रमित  चीनी  का  निर्यात  करने  की

 ५ = आवश्यकता है  |  इस  लिये  चाहे  जो  दृष्टिकोण  वर्तमान  यह  है  कि  देश  में  अधिक  खपत

 करने  का  बजाए  एक  निर्यात  किया  जाए  |

 जीवन  बीमा  निगम  कार्यकरण  संबंधी  व्यय

 *  40.  श्री  एम०  वी ०  फृष्णप्पा  :  कया  चित्त  vest  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जीवन  बीमा  निगम  का  कार्यकरण  संबंधी  व्यय  28  प्रतिशत  होता  है  जबकि

 अमरीका  कौर  ब्रिटेन  की  बीमा  कम्पनियों  का  व्यय  लगभग  1  6  प्रतिशत  होता  है  शौर  भारत  में  डाक

 जीवन  बीमा  का  कार्यकरण  संबंधी  व्यय  केवल  8  प्रतिशत  होता
 है  ;

 यदि  तो  जीवन  बीमा  निगम  का  इतना  अ्रधिक  व्यय  होने  के  क्या  कारण  कौर

 इस  निगम के  व्यय  अनुपात में  कमी  करने के  लिए  क्या  कार्यवाही की  जा  रही  है
 ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  सुशीला  जीवन  बीमा  निगम  का

 197  3-74 का  समग्र  व्यय-भ्रनुपात  कुल  प्रीमियम  राय के  प्रति कुल  व्यय  का  अनुपात  )  28.52

 प्रतिशत  था  ।  ब्रिटेन  तथा  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  में  सुस्थापित  जीवन  बीमा  कम्पनियों  का  1973  का

 समग्र  व्यय  ग्रुपो  18  प्रतिशत  से  22  प्रतिशत  के  बीच  घटता-बढ़ता  रहा  |  डाक  जीवन  बीमा  निधि

 का  1973-74 का  समग्र  व्यय-ग्रुपो  10,13  प्रतिशत  था

 ate  विभिन्‍न  बीमा  संगठनों  की  परिस्थितियों  में  श्रसमानताश्रों  को  देखते  हुए

 उनके  व्यय  अनुपातों  के  बीच  न्यायसंगत  तुलना  नहीं  की  जा  सकती  ।  जीवन  बीमा  निगम

 अपने  व्यय  को  समुचित  सी  मारों  के  भीतर  रखने  की  आवश्यकता  के  प्रति  सजग  है  कौर  बजट  नियंत्रण

 उपायों  के  माध्यम  से  अ्रपने  व्यय  को  सीमित  करने  के  उपाय  कर  रहा  है  |

 श्री  एम०  वी ०  कृष्ण प्पा :  ये  कदम कब  से  उठाये जा  रहे  हैं  ?

 श्रीमती  सुशीला  रोहतगी  ये  कदम  लगातार  काफी  समय  से  उठाये  जा  रहे  हैं  |

 श्री  भागवत  झा  अजाद  :  क्या  मन्त्री  महोदय  के  लगातार  प्रयास  का  परिणाम  कार्यकरण

 सम्बन्धी  व्यय  में  कमी  होने  की  बजाय  वृद्धि  होना  है  क्या  इसका  कारण  यह  नहीं  है  कि  डिविजनल

 फिसर  कुशलता  से  कायें  नहीं  करते  तथा  क्या  यह  सच  नही ंहै  कि  डिविजनल  पटना  में

 ग्र कुशलता  का  बोलबाला  है  कौर  वहां  कोई  रिकार्ड  ही  नहीं  जीवन  बीमा  निगम  के  मुख्यालय

 में
 इस  बात  की  जांच

 की
 दौर  ध्यान

 ही  नहीं  दिया
 जाता

 कि
 व्यय  में  बुद्धि क्यों  हुई  है

 ।

 श्रीमती  सुशीला  रोहतगी  :.  मैं  प्रश्न  के  afer  भाग  का  उत्तर  पहले  दूंगी  ।  मैं  समझती

 हूँ
 कि

 जीवन  बीमा  निगम  की  कार्य  कुशलता  में  सुधार  करने  की  गुंजाइश  चाहे  यह  पुना  का

 कार्यालय हो  waar  कहीं  कौर  का  ।  इस  बारे  में  दो  राय  नहीं  हो  सकती  ।  परन्तु  मैं  यह  नहीं डी मानती  कि  कारोबार  में  कमी  कुशलता  के
 का  रण  भाई  हालांकि  कार्यकुशलता  में  सुधार  किया  जा

 सकता है  ।

 प्रश्न  के  प्रथम  भाग  के  सम्बन्ध  में  उत्तर  यह  है  कि  व्यय  में  कमी  वृद्धि  होने  का  कारण
 वेतन  तथा  भत्तों

 में  वृद्धि  होना  है  ।
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 Shri  Madhu  Limaye  Huge  expenditure  is  being  incurred  in  the  various

 Offices  of  L.LLC.  in  providing  facilities  to  the  officers.  want  to  know  the  steps

 taken  to  curtail  this  expenditure.

 Shrimati  Sushila  Rohtagi
 :  The  question  of  effecting  economy  in  the

 expenditure
 of  L.I.C.  is  receiving  serious  consideration.

 श्री  पी०  अर ०  भिनाय  :  क्या  यह  सच  है  कि  भारत  में  बीमा  कारोबार  रोजगार  प्रधान  है

 ate  इस  लिए  इस  में  संगणकों का  उपयोग  नहीं  किया  जा  सकता  कौर  इसीलिए  औसत  व्यय  में  बृद्धि  हुई

 श्रीमती  सुशीला  रोहतगी  :  मैं  माननीय  मन्त्री  के  इस  कथन  से  सहमत  नहीं  हूं कि  जीवन  बीमा

 निगम  में  संगणकों  का  इस्तेमाल  नहीं  किया  जाता  |  मैं  समझती  ह  कि  जीवन  बीमा  निगम  alan

 इंग  से  कार्य  कर  tara  जैसाकि  मैंने  अभी  कहा  है  जीवन  बीमा  निगम  के  व्यय  में  बृद्धि  होने  का

 कारण  वेतन  तथा  भत्तों  में  बुद्धि  होना  है  ।

 जीवन  बीमा  निगम  के  फोल्ड  बकरों  द्वारा  श्रात्दोलन

 51.  श्री  नागे शब वर  द्विवेदी  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  के
 फील्ड  वर्क रों  ने  अपनी  कुछ  मांगों के  समर्थन में  अखिल

 भारतीय  स्तर  पर  अन्दोलन  प्रारम्भ  किया

 यदि  तो  उनकी  मुख्य  मांगें  क्या  हैं  तथा  इस  मामले  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही

 करने  का  विचार  लै  ?

 चित्त  में  उप-मन्त्री  (  श्रीमती  सुशीला  :  )  जीवन  बीमा  निगम  के  श्रेणी  11

 अधिकारी  संघ  द्वारा  चलाया  गया  आन्दोलन  वापस  ले  लिया  गया  है  ।

 विकास  अधिकारियों  की  मुख्य  मांगें  बोनस  सवारी  भत्तों  में

 संशोधन  करने  के  बारे  में  हैं  ।  उनके  हाल  के  वक्तव्यों में  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  ्

 धारियों  के  लिए  की  जा  रही  सेवायों  में  सुधार  का  भी  किया  जा  रहा  है  ।  इन  मांगों  पर

 ध्यान  दिया  जा  रहा  है  ॥

 Shri  Nageshwar  Dwivedi  :  Will  the  hon.  Minister  be  pleased  to  state  whether

 the  agitation  has  been  called  off  on  the  basis  of  any  assurance  and  if  so,  on  whose

 behalf  the  assurance  was  given  ?

 Shrimati  Sushila  Rohtagi  Sir,  during  the  negotiations  held  between  L.T.C.

 and  the  federation  an  offer  was  given  to  them  that  their  demands  would  be  met

 subject  to  the  approval  of  the  Board  and  the  Government,  The  Government  are

 considering  them  and  no  decision  has  so  far  been  taken.

 Shri  Nageshwar  Dwivedi  :  By  which  time  the  decision  would  be  taken  ?

 Shrimati  Sushila  Rohtagi  Very  soon.
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 श्री  एस०  UAo  बनर्जी
 :  ने  माननीय  gare से हथ  लचन  नला  यह  जा  बना नह  नारे  ल  हता हूं  कि  यह  सच  है  कि  adit

 स्ारफ्भन  करनें  से  पब  उन्होंने  निगम  तथा  मंत्रालय  के  दरवाज़  खटखटाये  थे  परन्तु  उन्हें  कोई  प्रत्योत्तर

 नहीं  मिला  ?  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उन
 श्राश्वा  रनों

 के  कार्यान्वयन  के  संबंध  में  कोई  श्रुति

 निर्णय  किया  जायेंगी  ग्रीवा  इस  समस्या  को  हल  करने  के  लिये  निगम  एक  ate  झ्रान्दोलन  की  प्रतीक्षा

 करेगा
 ?

 श्रीमती  सुशीला  रोहतगी  :
 कोई  ग्रोवर  आन्दोलन  आरम्भ  करने  की  के  तारे  में  मुझे

 कोई  जानकारी  नहीं  है  ।  परन्तु  सरकार  इस  मामले  के  प्रति  सजग  है  दौर  उनकी  मांगों  तथा

 सेशन  को  दिये  गये  ऑ्राश्वासनों  पर  गम्भीरता  से  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  राम  सहाय  पांडे :  मैं  जानना  चाहता हूं  कि  जीवन  बीमा  निगम  के  फील्ड  वर्करों  की  मांगों

 का  ब्यौरा  कया  है  तथा  उन्हें  क्या  कया  आश्वासन  दिये  गए  हैं  ?

 )
 श्रीमती  सुशीला  रोहतगी :  उन्होंने  अपनी  मांगें  बहुत  बढ़ा  चढ़ा  कर  पेश

 की
 हैं

 श्री  राम  सहाय  पांडे  :  क्या  बढ़ा  चढ़ा  कर  पेश  की  हैं
 2  सभा  यह  जानना  चाहती

 है  |

 वित्त  मन्त्री  सी  ०
 :  विकास  ग्रीवा  रियों  ने  ग्लानि  मांगें  wad  कार्य  के

 आधार  पर  पेश  की  थी  तथा  उन्हें  अपने  कार्य  पर  पारिश्रमिक  are  कमीशन  मिलता  था  ।  एक  समय

 ऐसा  पाया  कि  उन्हें  जीवन  बीमा  निगम  के  स्थायी  अधिकारी  बनाया  जायें  ate  निश्चित  बेत नमा

 aq  जायें  ।  ऐसा  किया  गया  ।  अरब  ये  चाहते  हैं  कि  उनके  कार्य  की  ओर  ध्यान  दिये  उनक

 वेतन  तथा  भत्तों  आदि  में  वृद्धि  की  जाये  ।  वास्तविक  कठिनाई  यही है  ।  विकास  अधिकारियों  के  बारे

 में  उनकी  उपलब्धियों  को  उनके  कारोबार  से  संबंधित  करना  होगा  ।  इस  समय  स्थिति
 यह  है

 कि

 यदि वे  तीन  वर्ष  कौर  ग्यारह  महीने  कोई  कार्य  न  करें  तथा  चौथे  वर्ष  एक  महीने  तक  कार्य  करें  तो

 वे  समूचे  वेतन  के  हकदार  हो  जाते  हैं  |  इस  समूची  अ्रसंगती  को  दूर  करना  होगा  ।  माननीय  सदस्य

 पवन  प्  रहे  हैं  कि  व्यय  में  वृद्धि  क्यों  हुई  है  ।  इसलिए  इस प्रकार की  असंगति  पर  विचार

 करना  होगा  ।  मैं  समझता हं  कि  माननीय  सदस्य  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  जबकि  कर्मकारों

 की  उचित  मांगों को  स्वीकार  किया  जाना  इस  प्रश्न  का  दूसरा  पहलू  भी  है  कि  कारोबार

 कार्यकुशलता  तथा  श्रनशासन  होना  चाहिए  ।  इसक  बिना  आप  वेतन  बढ़ाते  चले  जाइये  उसका

 कोई  परिणाम  नहीं  निकलेगा  |

 श्री  दीनेन  agar
 :

 आन्दोलन  न  केवल  विकास  अधिकारियों  द्वारा  पीत  बीमा  कम्पनियों

 के  एजेन्टों  द्वारा  भी  किया  गया  था  ।  मैं  जानना  चाहता हुं  कि  क्या  सरकार  ने  प्रारम्भिक  तौर  पर

 कोई  श्रीमान  लगाया  है  कि  इन  तमंचा  रियों  की  मांगों  को  प्रा  करने  में  कितना  धन  खर्च  होगा  ।

 श्रीमती  सुशीला  रोहतगी  :  जहां  तक  एजेन्टों  द्वारा  आन्दोलन  का  संबंध  मैं  समझती

 कि  वह  भी  उस  समझे  श्रान्दोलस  का  एक  dt  था  जो  जलाई  में  आरम्भ  किया  गया  तथा  पाच  में

 समाप्त  हुआ  ।  यह  लगभग  महीने  चला  ।  निश्चित  रूप  से  राशि  के  बताना  कठिन है  ।

 राष्ट्रीयकृत  बलों  द्वारा  दिया  गया  ऋण

 152.  श्रीमती  पावती  कृष्णन

 शी  विजय  पाल  सिर

 कया  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 10
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 क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों  न  वर्ष  1972-73, 19  1  4-75  में  5  करोड

 रुपये  से  अधिक  की  शझ्रास्तियों  वाले  रूई  ae  कपड़े  के  बड़े-बड़े  अनाज  के  थोक

 व्यापारियों  ae  बड़े  औद्योगिक  गृहों  को  लघ  छोटे  व्यापारियों  शौर  छोटे  किसानों

 की  तुलना  उसी  अ्रवधि  में  प्रतीक  ऋण  दिये

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  कौर  सके  क्या  करण  हैं ?

 और  एक  विवरण  सभा  पटल  पर aa  मन्त्री  सी
 ०  सुब्रह्मण्यम )

 जाता है

 विवरण

 राष्ट्रीयकरण  के  बाद  से  समग्र रूप  से  छोटे  व्यक्तियों  का  प्रतिनिधित्व  करने

 वाले  छोटे  सड़क  एवम  जल  स्वयं-नियोजन
 कं

 वास्ते

 उपक्रम  ifs  की  दिशा में  बर्क  ऋणों  के  सं वितरण  में  उल्लेखनीय  परिवर्तन  दिखायी
 रहे  है ंहैं  दस

 1969  के  अन्त में  जहां  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  इन  क्षेत्रों  को  मात्र  2.6

 लाख  खातों  में  दिये  गए  श्रग्रिमों  की  राशि  441  करोड़  Go  के  लगभग  जो  कुल  afar

 के
 14.9  प्रतिशत से  अ्रधिक  नहीं  वहां  1974  के  ग्रस्त  तक  इस प्रकार  के  प्रयोजनों  के

 वास्ते दिए  गए  ऋणों में  लगी  राशि  बढ़कर  1688  करोड़  Ro  हो  खातों की  संख्या

 |  | बढ़कर  26.16  लाख  हो  गयीं  ale  कुल  भ्रद्चिमों  के  अनुपात में  प्रतिशत  25.7  तक  पहुंच
 गया  |

 2.  उपर्युक्त  क्षेत्रों क  साथ-साथ  सार्वजनिक  खाद्यान्न  वसूली  निर्यात  कौर  सरकारी

 उपक्रमों  जेसे  समान  रूप
 से  महत्वपूर्ण  गतिविधि-क्षेत्रों  थें  ऋण  के  बढ़ते  हुए  प्रवाह  के  साथ  हदी

 परम्परागत  क्षेत्रों  हालात  बड़े  पैमाने  के  उद्योगों  भ्र ौर  थोक  व्यापार  को  सरकारी  क्षेत्र  के  बैकिंग

 उद्योग द्वारा  दिया  गया  कल  ऋण  जो  1972  के  अन्त में  54  प्रतिशत था  1974

 a  l म  घटकर  प्रतिशत  रह  गया  @  सांख्यिकी  संकलन  की  वर्तमान  प्रणाली  में  यद्यापि

 कतारों  द्वारा  मत  परिसंपत्ति  के  आकार  के  हिसाब  से  भ्रम्रिमों  का  वर्गीकरण  नहीं  किया  जाता

 तथापि  यह  तथ्य  कि  सकल  बैंक-ऋण  में  भ्रपेक्षाकृत  श्रमिक-बड़े  ऋणकर्त्ताद्चों  के  ग्रंथ  में  गिरावट

 चकी  एकाधिकार  जांच  समिति  की  रिपोर्ट  की  उस  सुची  से  उजागर  हो  जाता  जिसमें  सरकारी

 क्षेत्र के  बैंकों  द्वारा  75  औद्योगिक  घरानों पर  उनकी  बकाया  राशि  के  विषय  में  अलग  से

 तिय  पर

 1971
 के  wea  में

 चौदह  राष्ट्रीय कृत  बैंकों  द्वारा
 दिये  गए  कर्ल  ऋणों

 इन घरानों को  दिये  गये  ऋणों  कामेश  19  प्रतिशत  था  ।  1972  के  अन्त में  यह  अनुपात

 घटकर  18,2  प्रतिशत  हो  गया  श्र  1973  के  अन्त  तक  Aix  घटौती  ल्

 जाने  से  ag  प्रतिशत
 15.2  गया  ।  भारतीय  स्टेट  बैंक  के  विषय में  1971  क  अन्त

 में  यह  ग्रतपात झा  21.78  प्रतिशत  था  जो  1973  के  तरन्त तक  घटकर  19  प्रतिशत  हो  गया

 द  |

 श्रीमती  पार्वती  कृष्णन  :  वक्तव्य  के  शुरू  में  कहा  गया  है

 सकरा

 के  बाद  से  छोट  व्यक्तियों  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले

 जैसे  छोटे  सड़क  ग्व्म्‌  जल  स्वयं  नियोजन के  वास्ते  उपक्रम  शादी

 की  दिशा  में  बैंक  ऋणों  के  [  में  उल्लेखनीय  दिखाई
 दे  रहे  हैं

 री

 il
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 उसके  साथ-साथ  बाद  में  कहा  गया  है  :

 संकलन  की  वर्तमान  प्रणाली  में  यद्यपि  ऋणकर्त्ताश्रों  द्वारा  घृत  परिसम्पत्ति

 के  आकार  के  हिसाब  से  अ्रग्निमों  का  वर्गीकरण  नहीं  किया  जाता  तथापि  यह  तथ्य है  कि  सकल

 बैंक  ऋण  में  अपेक्षा कृत  श्रमिक  बड़े  ऋणकर्त्ताश्रों  के  भ्रंश  में  गिरावट  ar  चुकी

 मेरा  प्रश्न  विशिष्ट  से  यह  था  कि  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  ऐसे  औद्योगिक  yet  को  ऋण

 दिये  गये
 जिनकी  पूंजी

 5  करोड़  रुपये  से  झधिक  है  ।  यदि  आपके  पास  wes  एकत्र  करने

 की  व्यवस्था नहीं  है  तो  मेरा  प्रश्न यह  है  कि  सरकार को  यह  र... बिक. कस  पता  चलता है  कि  छोटे  वर्ग

 के  लोगों  को  अमीर  वर्ग  के  लोगों  से  ata  ऋण  दिया  गया  है  ।

 श्री  सी  ०  सुब्रह्मण्यम :  माननीय  सदस्य  ने  5  करोड़  रुपये  की  राशि  का  sera  किया

 वास्तव  में  हमारे  यहां  75  बड़ेपरिवार हैं  wie  यह  स्वाभाविक है  कि  यह  देखते  हैं  कि  उन्हें

 किस  प्रकार  के  ऋण की  सुविधा यें  चाहिये  ।  यहां  मैं
 यह  स्पष्ट  कर  दूं  कि  हमारी  ऋण  नीति  में  कृषि

 तथा  उसके  सहयोगी  क्षेत्र  को  प्रमुखता  प्राप्त  है  उसके  बाद  निर्यात  को  कौर  औद्योगिक  क्षेत्र  में  उन्हें

 दी  जाती  हे  जो  जनता  के  लिए  ग्र निवार्य  वाहनो ंका  उत्पादन  करते  हैं  ।  ये  प्राथमिकता

 प्राप्त  वस्तुयें  सम्भवत या  बड़े  परिवारों  द्वारा  भी  उत्पादित  की  जाती  हैं  हम  उन्हें  ये  चीजें  उत्पादित

 करने  से  नहीं  रोक  सकते  |  छत  हमें  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  का  ध्यान  रखना  है  ।  यदि  माननीय

 सदस्य की  धारणा  यह  है  कि  बड़े  परिवारों  को  facet  ऋण न  दिये  जायें  तो  वह  अलग  बात  है  |

 हमें  अर्थव्यवस्था  को  सुचारू  रूप  से  चलाना  देश  में  उत्पादन  बढ़ाना  है  ।  लेकिन हम  यह  देखते  हैं  कि

 बड़े  परिवार  के  संसाधन  चूंकि  अधिक हैं  उसी  के  भ्रनुसार  हम  ऋण  सुविधाओं  में  कमी  कर  देते

 श्रीमती  पावती  कृष्णन  माननीय  मंत्री  जी  ने  बताया  है  कि  ऋण  देतें  समय  कैसी  को

 मिलता  दी  जाती  है  ।  यह  तथ्य  है  कि  छोटे  कृषकों  को  ऋण  दिये  गये  पैर  भी  प्रोत्साहन  प्राप्त  हुए

 लेकिन  उसके  साथ-साथ  स्थिति  यह  है  कि  कपास  तथा  पटसन  की  बहुत  बड़ी  मात्रा  किसानों

 के  पास  पड़ी  है  ।  राष्ट्रीयकृत  बैंक  भारतीय  कपास  निगम  ate  भारतीय  पटसन  निगम  को  ऋण  क्यों

 नहीं  देते  ताकि  तरे  इन  भंडा  रों  को  वहां
 से

 उठा  सकें
 ।

 उससे  किसान  भी  ऋण  चुका  सकेंगे  |  सरकार

 इस  बारे  में  स्पष्ट  नीति  क्यों  नहीं  ग्र पनाती  ?

 श्री  ato  सुब्रह्मण्यम  :  इस  बात  के  दो  पहल  हैं  ।  एक  है  उत्पादन  और  दूसरा  व्यापार

 चालन  ।  हम  उत्पादन  कार्यक्रमों  प्राथमिकता  देते  हैं  ।  स्वाभाविक  है  कि  किसानों  को  उनकी

 उपज  का  न्यूनतम  मूल्य  मिलना
 चाहिये  जिसे  हम  सेन  मूल्य  कहते  हैं  ।  इस  संबंध  में  हम  यह  नीति

 नहीं  अपना  सकते  कि  निजी  कपड़ा  मिल  मालिकों  के  सभी  दायित्वों  को  अपने  ऊपर  प्रौढ़  लें  ।  तथ्य

 यह  है  कि  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  को  यह  पता  नहीं  कि  मिल  मालिक  कौर  उद्योगपति  ही  अप्रत्यक्ष  रूप

 से
 दबाव

 डाल  रहे  कि  कपास  निगमों  या  पटसन  निगमों को  वित्त  व्यवस्था  प्रदान  की  जाये  ताकि  उनके

 दायित्व  कम  हो  जायें  ।  हमारा  प्रयास  यही  है  कि  किसानों  को  समिति  मूल्यों  से  कम  मूल्य
 प्राप्त  न  हों  ।  हम  इसके  लिये  सभी  सम्भव  प्रयास  करेंगे  |

 भी
 नटवर  लाल  पटेल

 :  बड़े रेशे  वाली  कपास  के  मूल्य  बहुत ही  कम  हो  गये  हैं  ।  भारतीय
 कपास  निगम  को  पर्याप्त  धन  नहीं  दिया  गया  है  ।  क्या  ऐसी  व्यवस्था  की  जायेगी  ?

 श्री  सी०  सुब्रह्मण्यम  :  मूल्यों  का  घटना  बढ़ना  सापेक्ष  बात  है
 |  पिछले  वर्ष  मूल्य  बहुत

 अधिक
 बढ़  गए

 थे  ।
 ते

 वहीं
 पर  स्थिर नहीं  रह  सकते

 थे  ate  उन्हें उचित  स्तर  पर  नीचे  जाना  ही  था  ।
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 कृषि  मूल्य  आयोग  ने  भी  इस  बात
 का  अध्ययन  किया  था

 ।
 लेकिन  लम्बे रेशे  की  कपास के

 उत्पादकों  की  कुछ  शिकायतें  जायज  हैं  ।  अधिक  कीमतें  होने  के  कारण  उन्होंने  खाद  तथा  अन्य

 वस्तुझ्नों  के  लिये  काफी  अधिक  कीमत  दी  है  ।  हमें इस  बात  का  ध्यान है  श्र  इस  समस्या का

 area  निकालने  के  लिए  हम  प्रयास  .  कर  रहे  हैं  |

 थमो  क०  गोपाल  :  वक्तव्य  में  शब्दों  को  बड़ी  चतुराई से  रखा  गया है  ।  कहा  गया है  कि

 14  राष्ट्रीयकरण  बैकों  ने  1971  में  ऋण  1972 में  18.2% प्रौढ़  1973 के  प्रीत  तक

 15.2  2  कुल  ऋण  दिये  ।  मैं  जानना  चाहता हं  कि  बड़े  परिवारों  को  कुल  कितना  ऋण

 दिया  गया  ate  )  क्या  मंत्री  जी  को  पता  है  कि  इन  बैंकों
 के

 कुछ  नियम  ऐसे  हैं  जिनसे  बैंकों का  उद्देश्य

 शिप्रा  नहीं  होता  ।  जैसे  मुर्गी  फार्म  के लिए  ऋण  चाहिये  तो  फार्म
 का  बैंक  से  10  कि  ०मी ०  की  दूरी

 के  भीतर  होना  आवश्यक है  ।  क्या  मंत्री  जी  इन  नियमों  में  संशोधन  करेंगे  ?

 श्री  सी०  सुब्रह्मण्यम  :  यह  निश्चय  ही  एक  समस्या  है  भ्र ौर  मैं  इन  त्रुटियों  को  शी  घ्लातिशी घ्

 दूर  करने  का  प्रयास  करूंगा  |

 श्री  ह०  गोपाल :  आपने  जो  प्रतिशत  में  ars  दिये  हैं  वे  भ्रामक हैं  ।

 श्री  do  सुब्रह्मण्यम  :  मेरे  पास  पूरे  भ्रांकड़े  नहीं  है  ।  उद्योगों  के  ग्रनुसार  आंकड़े  उपलब्ध

 >  |  उनमें  से  कुछ  बड़े  प्रौढ़  कुछ  छोटे  परिवारों  के  उद्योग हो  सकते  हैं  ।  चीनी  उद्योग  के  आंकड़े

 थे  हैं  1972  में  74  करोड़  1973  में  70  करोड़  रुपये  ।  कपड़ा  उद्योग

 का  जहां  तक  संबंध
 है

 ये
 1972  में  425  करोड़  रुपये  शौर  1973  में  423  करोड़

 रुपये हैं  ।

 हग्स पटसन  1972  में  104  करोड़े  रु०

 1973  में  133  करोड़  रु०

 अन्य  1972  में  164  करोड़  रुठ

 1973  में  239  करोड़ रु०

 ग्रुप  देखेंगे  कि  प्राथमिकता  प्राप्त  वस्त्रों  के  संबंध  में  अधिक  ऋण  दिया  गया  ।  कठिनाई  यह

 है  कि  हम  उद्योग  अकार  को  देख  कर  कायें  नहीं  कर  सकते  ।  हमें  प्राथमिकता  को  दृष्टि  में  रखना
 |

 पड़ता  है  |

 श्री  जगदीश  भट्टाचार्य  :  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  उन  औद्योगिक  गृहों  को  कितना  ऋण  दिया

 गया  जिनकी  ऑ्रास्तियां  500  करोड़  रु०  से  ऊपर  हैं  ।

 श्री
 ate  सुब्रह्मण्यम  :  इस  बारे में  अलग

 से
 प्रश्न  होना  चाहिए

 |

 शमी  पी०  बेंकटासुब्बंधा  :  माननीय  मंत्री ने  कहा  है  कि  राष्ट्रीयकृत  बैकों  का  उद्देश्य  क़षि  aa

 ग्रोवर  समाज  के  दुर्बल  वर्ग  को  ऋण  की  सुविधायें  देना  है  ।  लेकिन  ये  बैंक  विशेषकर  स्टेट  बैंक  कई
 प्रकार  की  बाधायें  उपस्थित  कर  रहा  है  जैसे  10  किसी  शादी  जैसे  नियमों  से  दुर्बल  वर्ग  कौर

 बेरोजगारों  को  लाभ  नहीं  मिल  रहा  ।  क्या  उनका  मंत्रालय  इस  बात  की  सलाह  देगा  कि  प्रत्येक  बैंक
 में  शिकायत  कक्ष  खोले  जायें  ?

 श्री  सी०  सुब्रह्मण्यम :  मुझे  पता  नही ंकि  शिकायत कक्ष  खोलना  सम्भव है  या  नहीं  लेकिन
 स्टेट

 बैंक  में
 शिकायत

 कक्ष  होता है  ।  माननीय  सदस्य
 का  प्रश्न  यह  है  कि  ऋणों  के  वितरण  के  लिये

 1.06  Sabha/75—3
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 दूरी  की  सीमा  तय  की  गई  है
 ।  लेकिन

 इसके  पीछे
 परिचालन  की  कठिनाई

 ही  है
 ।  पहले  30

 या  50  मील  की  दूरी  पर  रहने  वालों
 को  भी  ऋण  दिये  गये  लेकिन  वहां  पर  यह  देखना  संभव  नहीं

 रह  जाता  कि  ऋण  का  उपयोग  किस  प्रकार  किया  जाता  है  ।  इसलिए  कुछ  सीमा  नियत  करनी  पड़ती

 है  ।  कर्ब  प्रश्न  रह  जाता  है  नई  शाखायें  खोलने  का  ।  हमारा  प्रयास  यही  है  कि  अधिक  शाखायें

 खोल  कर  अ्रधिक  क्षेत्रों को  लाभ  पहुंचाया  जाये  ।  लेकिन  इन  वाणिज्यिक  बैंकों  के  माध्यम  से  सभी

 ग्रामीण  क्षेत्रों मे ंनहीं  पहुंचा जा  सकता  ।  इसके  लिये  हमने  किसान  सेवा  समितियां  बनाने
 का

 निश्चय

 किया  हैं  |  कुछ  स्थानों  पर  उन्हें  चलाने  का  दायित्व  बैंकों पर  होगा  कौर  कई  स्थानों  पर  जहां

 सहकारी  समितियां  सुदृढ़  हैं  वहां  उन्हें  य  उत्तरदायित्व  सौंपा  जाएगा  ॥

 प्राकृतिक  रबड़  का  आयात

 ||

 *
 454,  a  ट्रक  जाज

 श्री  सरोज  armntt
 sa  |

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रबड़  उत्पादक  संघ  ने  सरकार  से  प्रा  कृतिक  रबड़  का  आयात  न  करने  का

 रोध  किया  है  ;

 क्या  सरकार  ने  प्राकृतिक  रबड़  की  स्टाक  स्थिति  का  कोई  मूल्यांकन  किया

 श्र

 यदि  तो  उक्त  संघ  द्वारा  किये  गए  अनुरोध  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वाणिज्य  मिलाया  में  उप-मन्ता  विश्वनाथ  प्रताप  तथा  हां  ।

 तवी 1974-75  में  प्राकृतिक रबड़  का  आयात करने  का  कोई  इरादा न  & a4  हू

 थी  करके  जाज  :  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  सरकार ने  रबड़  के  भंडार  का  अनुमान  लगाया

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  समय  देश  में  प्राकृतिक  रबड़  का  वार्षिक  उत्पादन  wie  उपभोग

 कितना  कितना है  कौर  रबड़
 का  कितना  भंडार  मौजूद है  ?

 विस  मन्त्री  सी  ०
 मैं  पिछले  वर्ष  के  आंकड़े  दे सकता हूं  ।  1974-75 के

 आरम्भ  में  प्राकृतिक  रबड़  का  भंडार  4,45,160  मीट्रिक  टन  तथा  सिंथेटिक  रबड़  का  14,500

 मीट्रिक  टन  था  श्र  प्राकृतिक  रबड़  का  वार्षिक  उत्पादन  1,31,000  मीट्रिक  सिंथेटिक  रबड़  का

 18,000  मीट्रिक  टन  था  ।  विशेष  प्रयोजनीय  सिंथेटिक  रबड़  जिसे  नाइट्रिक  सिंथेटिक  रबड़  कहते  हैं
 का  आयात  1,000  मीट्रिक  टन  किया  गया  |  पिछले  वर्ष  कुल  2,54,  660  मीट्रिक  टन  रबड़  उपलब्ध

 हुमा  ।  इसमें  से  यदि  हम  प्राकृतिक  रबड़  350  मीट्रिक  सिंथेटिक  रबड़  669  मीट्रिक  टन  के
 उस  रबड़  को  जो  निर्यात  किया  गया  शर  उपभोग  किये  गये  132  हजार  मीट्रिक  ca  प्राकृतिक  रबड़
 कौर  23,000  मीट्रिक  टन  सिंथेटिक  रबड़ को  निकाल  दें  तो  1974-75  के  wed  तक  प्रा  कृतिक  रबड़

 44,000
 मीट्रिक

 टन  कौर  सिंथेटिक  रबड़ का  15,000  मीट्रिक टन  भंडार  उपलब्ध था  ।  इससे
 45  मास

 के
 लिए  हमा री  झा  आवश्यकता यें  पूरी हो  सकना  सम्भव  था  ।  जो  उचितही  है  ।
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 श्री  करके  जाज॑  :  इन  ग्राहकों  से  पता  चलता  है  कि  देश  में  प्राकृतिक  रबड़  का  44,000

 मीट्रिक  टन  भंडार  मौजूद  है  ।  क्या  हम  इसका  बाधा  भी  निर्यात  नहीं  कर  सकते  |

 att  विश्वनाथ  प्रताप  जी  नहीं  ।  इतना  भंडार  तो  सामान्य  बात है  !

 श्री  व्यालार  रवि  :  माननीय  मंत्री  जी  ने  कहा  था  कि  5000  मीट्रिक  टन  का  निर्यात  किया

 जायेगा  ।  मेरा  विश्वास  है  कि  केवल  2000  मीट्रिक  टन  ही  निर्यात  किया  गया  है  ।  क्या  मंत्री  महोदय

 सभा  में  दिया  गया  अपना  आश्वासन  प्रा  करेंगे  ?

 श्री  चविदवनाथ  प्रताप  सिंह  पहले  3000  मीट्रिक  के  निर्यात  का  निश्चय  किया  गया  था  |

 कब  तक  3,050  मीट्रिक  टन  ही  निर्यात बं किया  जा  सका  है  ।  वर्तमान  स्थिति  में  कौर  रबड़  का  निर्यात

 करना  उचित  नहीं  लगता  ।

 शी  समर  गह  :  क्या  यह  सत्य है
 कि  भारत  रबड़  निर्माताओं  को  देश  में  रबड़  के  उत्पादन

 मेट्रो  सिंथेटिक  रबड़  के  झायात  में  कुछ  कठिन  इयां  ग्रा  रही  ?  क्या  उन्होंने  सरकार  को

 वेदन  दिया है  ?  यदि  तो  इस  संबंध  में  पूरे  तथ्य  क्या  हैं  कौर  सरकार की  क्रिया  तथा

 क्या  है  ?

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  रबड़  निर्मितियों ने  यह  अभ्यावेदन  दिया है  कि  रबड़  के  grat

 की  अनुमति  दी  जाये  ।  लेकिन  सरकार  का  अनुमान  है  कि  निर्यात  प्रयोजन  के  लिए  7000  मीट्रिक

 टन  रबड़  का  आयात  काफी  है  तथा  अधिक  रबड़  का  करके  घरेलू  बाजार  में  विसंगति  पेदा

 करना  उचित  नहीं  !  विशेषकर  इस  समय  जब  रबड़  उत्पादकों  को  उचित  मूल्य  प्राप्त  हो  रहे  हैं  ।

 श्री  सी०  Fo  चन्द्रभान  :  मंत्री  जी  ने  कहा  है  fH  शौर  रबड़  का  निर्यात  नहीं  किया  जायेगा  |

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  दिए  गए  आश्वासन  को  प्रा  करने  में  क्या  कठिनाई  अनुभव  कर

 रही है
 ?

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  1970  में  रबड़  के  मूल्य  बढ़  गये
 ।

 रबड़  से  बाजार भर  गया

 सरकार  ने  राज्य  व्यापार  निगम  से  cas  खरीदने  के  लिये  कहा  i  लेकिन  यह  भी  पर्याप्त  न

 |  1972  में  सरकार  ने  केरल  राज्य  बाजार  सध  से  भी  रबड़  खरीदने  के  लिए  कहा  ।

 लेकिन  रबड़  का  मूल्य  ठीक  नहीं  ह  ।  मत  सरकार  ने  निश्चय  किया  कि  रबड़  का  भंडार  समाप्त

 करने
 के

 लिये  5000  मीट्रिक  टन  का  निर्यात  किया  जाये  ।  wa  मूल्य  सामान्य  हो  गए  हैं  ।

 1974 में  मूल्य  500 से  1000  रुपये  प्रति  किग्रा  थे  ।  अब  य  824  रु०  प्रति  कि  ofTo  हैं  ।

 हमारे  विचार  से  यह  उचित  मूल्य  gale  मांग  तथा  पूति  की  स्थिति  भी  सामान्य  है  ।

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 भारतीय  रुई  तथा  पटसन  निगमों  को  बेक  ऋण

 446.  श्री  प्रियरंजन  दास  मुंशी  :  क्या  वित्त  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रिजवें  बैंक  ग्राफ  इण्डिया  ने  हाल  ही  में  भारतीय  रुई  तथा  पटसन  निगमों  को

 खरीदारी-मौसम  में  ब्रेक  ऋण  देने  पर  भारी  आपत्ति  की  थी
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 भारतीय  रुई  तथा  पटसन  निगमों ने  कुल  कितनी  सहायता  का  नुमा न
 लगाया  रिज

 बैंक  ate  इण्डिया  से
 कितनी  सहायता  कौर

 रिजर्व  बैंक  आफ  इण्डिया  के  भ्रनुदेशों  के  अनुसार  भारतीय  रुई  तथा  पटसन  निगम

 को  कितना  शुद्ध  ऋण  दिया  गया  ?

 वित्त  मन्त्री  सी०  :  से  एक  तरफ  तो  निक्षेप  संसाधनों  के

 एकीकरण  में  लक्षित  हो  रही  प्रवृत्तियों  कौर  दूसरी  कौर  उच्च  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्रों  की

 स्पर्धात्मक  श्रावश्यकताश्रों  को  ध्यान  में  सर  इस  सा ल  के  व्यस्त  मौसम  की  ऋण-नीति  की  समग्र

 संरचना  के  भीतर  रहते  हुए  वाणिज्यिक  बैंक  भारतीय  रुई  निगम  शरीर  भारतीय  जूट  निगम  को

 अआवश्यकताश्रों  को  पूरा  करने  के  लिए  भरसक  पुरी  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।

 रुई  निगम  के  विषय  में  वर्तमान  स्वी  कृत  ऋण-सी  मानें  कुल  मिलाकर  10  करोड़  रु०  TH  पहुंच

 जाती हैं  ।  इसके  भ्र ला  वा  पाकिस्तान  से  खरीदी  जा  ने  वाली  रुई  के  4  से  6  करोड़  रुपये  तक  की

 अर  ऋण-सीमा  के  सम्बन्ध  में  निगम  को  कर  दिया  गया  है  |  यह  निगम  बाजा र  में  चयनात्मक

 प्राकार  पर  हस्तक्षेप  कर  हा  है  लम्बे  रेशे  की  रुई  के  बाजार  में  प्रवेश  करने  की  योजना  बनाई  जा

 रही है  ।

 भारतीय  जूट  निगम  के  संबंध  में  स्थिति  यह  है  कि  1974-75 के  फसल-वले  जोकि  उत्पादन

 कर्ता  से  की  जाने  वाली  खरीदों  की  दृष्टि  से  जब  समाप्त  इस  निगम  को  20.5  करोड़ रु०
 की  ऋण-सीमा  मंजूर  की  जा  चुकी  है  ।  1975  से  आरंभ  होने  वाले  आगामी  फसल-वर्षो  के

 लिए  इस  निगम  की  ऋण-रा विश्क  तारों  की  जांच  यथासमय  की  जायेगी  ।

 बहुराष्ट्रीय  निगम

 *  448.  श्री  भान  fag  भौंरा  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 fora  बैंक  श्राफ  इन्डिया  के  विचार  में  भारत  में  बहु  राष्ट्रीय  निगमों  की  कुल  आस्तियों

 अथवा  पूंजी  की  राशि  कितनी  है  ;

 क्या  बहुराष्ट्रीय  निगमों  की  वित्त  व्यवस्था  पर  सरकार  नियंत्रण  रखती  कौर

 यदि  तो  उसका  व्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मन्त्री  सी ०  सुब्रह्मण्यम )  )  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  1974 के  बुलेटिन
 में  विदेशी  कम्पनियों  कौर  भारत  में  निगमित  विदेशी  कम्पनियों  के  कार्य  पर  प्रकाशित  अध्ययन  के

 अनुसार  1971-72  के  अन्त  में  विदेशी  कम्पनियों  की  193  शाखाओं
 की  कुल  परिसंपत्ति  क्लास

 घटाने  के  वाद  कुल  परिसंपत्ति  )  476  करोड़  रुपये  झ्र  भारत  में  निगमित  चूनी  हुई  516  विदेशी
 नियों  की  कुल  परिसम्पत्ति  2293  करोड़  रुपये  बैठती  है  ।

 और  हां  ।  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  द्वारा  जमा  रकमों  की  उनके
 द्वारा  लिये  जाने  वाले  गैर-निवासियों  द्वारा  शेयरों  की  प्रीमियम  पर  कौर  शेयरों  के  जारी
 किये  बोनस  शेयर  जारी  किये  25  लाख  रूपये  के  ग्र ति रिक्त  सम मूल्य  पर  नये  शेयर

 जारी  किये
 विस्ता

 र
 शौर  विविधीकरण  योजनाओं  शादी के  बारे  में  इन  कम्पनियों  के  वित्त  पर  विदेशी

 मुद्रा  विनियमन  197  3,  पूजी  निर्गम
 )  1949,  उद्योग
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 30  फाल्गुन
 1  )

 ess  eee  ese  लिखित  उत्तर

 शर  विनियमन )  ,  1951,  एकाधिकार  शौर  प्रतिबंधात्मक  व्यापार  प्रणाली  1969,
 As.  £

 ate  कम्पनी  1956  जसे  वि  भिन्न  अधिनियमों  के  विनियमन कारी  उपबन्धों  के  अ्रन्तर्गत

 नियंत्रण  रखा  जाता  है  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  माध्यम  से  भ्ररण्डों  क  तेल  का  निर्यात

 *450.  श्री  एस०  एन०  मिश्र  :  कया  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बता  ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया यह  बात  सरकार  के  ध्यान  में  श्राई  है  कि  राज्य  व्यापार  निगम  के  गैर-व्या  रिक

 दृष्टिकोण  के  का
 रण

 झंडी  के  तेल  के  निर्यात  के  अनेक  अवसर  खो  दियें  गये  हैं  ;

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  सहायक  रुख  त अपनायें  जा  ने  के
 का  रण  क्या  हैं  ;

 अरंडी  के  तेल  का  निर्यात  सुगम  बनाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किये  गये

 गौर

 ag  1974  में ग्र रंडी  के  तेल  के  निर्यात  की  वर्ष  197 3  में  किये  गये  निर्मित से  क्या  तुलना
 +?

 वाणिज्य  मन्त्री  (sto  देवी  प्रसाद  चट्टोपाध्याय  )
 :  जी  नहीं  |

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 श्ररंडी के  तेल  के  निर्यातों  की  निरंतर  समीक्षा  की  जा  रही  है  ताकि  जितना  सम्भव  हो  सके

 ग्र रंडी  के  तेल  का  निर्यात  किया  जा  सके  |

 1974  में  29,934  मे
 ०  cater का  तेल  निर्यात  किया

 गया
 जबकि

 1973
 में  28,795

 म०  टन  का  निर्यात  हुन  था  |

 World  Bank’s  Assistance  to  Developing  Countries

 *453.  Shri  Shankar  Dayal  Singh  :  Will  the  Minister  of  Finance be  pleased  to

 State

 to  devel LW  NS (a)  the’  nature  of  facilities  proposed  to  be  provided  YUL  ping  countries

 by  the  World  Bank  ;

 (b)  the  nature  of  benefit  accrued  to  India  as  a  result  of  a  new  policy  laid

 down  by  the  World  Bank  to  curb  inflation  and  to  overcome  the  crisis  arising

 out  of  increased  price  of  oil;  and

 (c)  whether  Government  of  India  has  submitted  any  memorandum  to  Mr.

 McNamara,  the  President  of  the  World  Bank  at  the  time  of  his  last  visit  to  India

 and  if  so,  the  salient  features  thereof  ?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  C.  Subramanian):  (a)  &  (b)  The  World  Bank

 Group  provides  assistance  for  economic  development  through  provision  of  financial

 resources  and  technical  assistance  to  developing  countries  and  in  order  to  help

 particularly  low  income  countries  which  have  been  affected  by  recent  changes  in  the

 world  economy  has  proposed  to  increase  the  volume  of  Bank  group  landing  and  to

 supplement  the  IDA  assistance  to  those  countries  which  would  have  otherwise  no
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 eee  शाण

 means  of  access  to  concessionary  form  of  external  va  by  limited  amount  of  Bank

 lénding  which  is  on  hard  terms

 (c)  No,  Sir

 श्रन्तररष्टीय  काज  समदाय

 455.  श्री  डी०  बी०  चन्द्र गौ डा  क्या  वाणिज्य  मन्त्री यह  बता ने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  झ्रन्तर्राष्ट्रीय  काजू  समुदाय  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  स्वीकृत  हम्ना  है  जिसमें  विनीता

 तंजानिया  कौर  मोजाम्बिक  अफ्रीकी  देशों  के  प्रतिनिधि  शौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  विश्वनाथ  प्रताप  faz)  जी  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 नेपाल  से  वस्तुयें  की  तस्करों

 “456.  श्री  समर  गह  व्या  faq  मन्त्री  तस्करी-विरोधी  अभियान  के  बारे  में  21  फरवरी

 1975 के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  62  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बता  ने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  माडल  नई  दिल्‍ली  से  प्रकाशित  रोक  सागर  3842

 मंडी  नई  दिल्‍ली  से  म  प्रीत  आपस  रिपोर्टर  के  जनवरी  अंक  में  छपे  नेपाल  से  तस्करी

 के  समाचार  से  संबन्धित  तथ्यों  की  जांच  कर  ली  गई  यदि  तो  ऐसी  जांच  के  बाद  किन  तथ्यों  का

 पता  चला  है

 पटना  या  बिहार  के  अन्य  भागों  के  रास्ते  से  भारत-नेपाल  के  बीच  की  जाने  वाली  तस्करी

 से  संबंधित  व्यक्तियों  कौर  एजेंसियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  शौर

 की
 उक्त  समा  चार  में  उल्लिखित  पुन  केन्द्रीय  मन्त्री  के  नाम  का  पता  लगाया  जा

 सका  यदि  at [,  तो  तत्संबंधी तथ्य  क्या  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  (  श्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी  ):  तथा  11  अक्तूबर

 1974  को  35  दो  पुरुष  तथा  एक  महिला कार  ०  एन ०  ए०  सी ०  उड़ान सं  ०
 से  काठमाण्डू  से  पटना  हवाई  अड्डे  पर  पहुंचे  |  सीमा  शुल्क  कर्मचारियों  द्वारा  उनके  असबाब  की  जांच

 की  गई  थी  परन्तु  निषिद्ध  अथवा  शुल्क  लगने  योग्य  कोई  माल  नहीं  पाया  गया  |  पूछताछ  से  पता  चला
 कि  उक्त  व्यक्तियों  का  दल  नई  दिल्‍ली  के  एक  यात्ना  प्रोत्साहन  ब्यूरो  द्वारा  की  गई  व्यवस्था  के  अ्रन्तगेत

 यात्रा  कर  रहा था  उक्त  यात्रा  एजेन्सी  के  कार्यालय  का  पता  लगाने  के  प्रयत्न  प्रभी  तक

 असफल रहे  हैं

 जिन  व्यक्तियों  को  भारत-नेपाल  भारत  में  तस्कर-व्यापार  से  सम्बद्ध  पाया

 जाता है  उन्हें  गिरफ्तार  किया  जाता है  श्र  कानून का  उल्लंघन  किए  जाने के  कारण  उनक ेविरुद्ध
 वाही  की

 जाती

 जहां  कहीं  श्रावश्यक  होता  है  न्यायालयों  में  इस्तगासे  की  कार्यवाही  भी  की
 जाती  है

 (  )  उपस्थित  भाग  (  को  देखते  हुए यह  प्रश्न नहीं  उठता
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 लिखित

 उत्तर
 =  ne  re  a  पाद

 ऊनी  कपड़ा  उद्योग  में  कारखानों  का  बिस्तार  श्योर  श्राधनिकोकरण

 457.  att  अख्तियार  fag  मलिक  कया  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  देश  में  ऊनी  कपड़ा  उद्योग  में  कारखानों का  विस्तार  कौर  श्राधुनिकीक रण
 करने  की  कोई  योजना  बनाई  @)

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी मुख्य  बातें  कया  कौर

 इस  प्रयोजनार्थ कितनी  धनराशि  नियत  की  गई
 है  ?

 वाणिज्य  मन्त्री  डी०पी०  तथा  ऊनी  उद्योग
 के  विभिन्‍न

 क्षेत्रों
 के  सम्बन्ध  में  समय  समय  पर  निम्नलिखित  योजनाएं  तैयार  की  गई  हैं

 (1)  ates  क्षेत्र  के  प्राथमिकता  वाले  एककों  का  विस्तार  |

 (2)  हौजरी  एककों  का  gen  समेकन  |

 (3)  हौजरी  एककों  का  श्राधनिकीकरण  |

 4)  अतिरिक्त  काम्विंग  क्षमता  का  सजन  ।

 (5)  शादी  कताई  एककों  का  समेकन  !

 सरकार  द्वारा  पूंजी  लगाये  जाने  की  कोई  योजना  नहीं  है  कौर  धन  का  कोई  विनिधान

 नहीं  किया  गया  है  ।

 Charges  against  a  Director  of  M.M.T.C

 *458.  Shri  Ishwar  Chaudhry

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee

 Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government’s  attention  has  been  drawn  to  the  news-item

 appearing  in  the  ‘Motherland’  dated  the  18th  November,  1974  to  the  effect  that  a

 particular  person  with  Intermediate  qualification  (who  was  appointed  as  a  De-

 puty  ivisional  Manager  in  the  State  Trading  Corporation  in  August,  1956)  was

 appointed  as  a  Director  in  the  Minerals  and  Metals  Trading  Corporation  by  his

 Ministry  in  May,  1971  and  whether  he  has  made  large  fortune  in  connection  with

 the  export  of  pig  iron  from  Goa  and  has  also  opened  a  secret  account  in  a  Swiss

 bank

 (b)  whether  the  charges  of  corruption  against  him  in  Vascode  Gama,  Calcutta

 and  Delhi  have  been  looked  into  by  the  C.B.I  and

 (c)  the  findings  thereof  and  the  action  taken  by  Government  in  this  regard?

 The  Minister  of  Commerce  (Prof.  D.  P.  Chattopadhaya)  :  (a)  Government  is

 aware  of  the  news-item

 (b)  &  {c)  The  Central  Bureau  of  Investigation  investigated  a  case  against  a

 firm  in  which  a  Director  of  Minerals  and  Metals  Trading  Corporation  was  also

 alleged  to  be  concerned.  The  report  of  the  Central  Bureau  of  Investigation  has

 been  received,  which  is  under  examination  by  Government.  The  Central  Bureau  of

 Investigation  has  not  investigated  any  other  case  against  this  Director
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 a

 wlirac ह  at nitrac  fo t  10r ै  tin Cake Co  Opera  ह  Bus-Service  from  City  to  Palam

 Aerodrome  and  back

 459,  Shri  Ramavatar  Shastri  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil

 Aviation  be  pleased  to  state

 (a)  whether  a  contract  for  operating  bus  service  from  the  city  to  Palam

 aerodrome  and  back  has  been  given  to  a  private  per:  son OMI

 (b)  whether  this  bus  carries  air
 passengers

 to  various  public  sector  hotels  in

 the  city  ;

 (c)  whether  itis  a  fact  that  this  bus  does  not  take  Members  of  Parliament  to

 North  Avenue  and  South  Avenue;  and

 (d)  if  so,  the  reasons  for  adopting  this  discriminatory  policy  ?

 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Raj  Bahadur):  (a)  to  (d)

 For  operating  bus  services  between  city  and  Palam  airport,  two  contracts  have

 been  awarded  by  the  International  Airports  Authority  of  India,  one  to  M/s

 Ex-Servicemen  Airlink  Transport  Services  (P)  Ltd.  which  is  a  limited  compaby

 for  domestic  passengers  and  the  other  for  international  passengers  to  M/s  I.  S.

 Goel  &  Co.  which  is  a  The  bus  service  for  domestic proprietory  concern.

 passengers  operates  from  Connaught  Place  to  Palam  via  Willingdon  Hospital

 and  on  return  via  Akbar,  Ashoka,  Claridges,  Janpath  and  Imperial  Hotels.  The

 bus  service  for  international  passengers  is  to  operate  from  Connaught  Place  to

 Palam  via  the  Akbar,  Ashoka,  Janpath,  Imperial  and  Oberai  Intercontinental

 Hotels.  These  bus  services  do  not  pass  through  North  Avenue  and  South  Avenue,

 but  effort  would  be  made  to  arrange  the  re-routing  of  the  buses  for  domestic  pass-

 engers  through  North  and  South  Avenue  to  the  extent  possible.

 aaa  पावर  केस  बम्बई  के  प्रवर्तकों /  निदेशकों  की

 कर  सम्बन्धी  देनदारियां

 460,  श्री  सतपाल  कपूर  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 मेसर्स  पावर  dace  बम्बई  के  प्रवर्तकों /  निदेशकों  के  नाम  क्या  हैं  कौर  उन  पर

 उत्पादन-शुल्क  कौर  निगम-कर  की  कितनी  बकाया  देय  राशि  है  शोर  उसे  वसूल  करने

 के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ;

 क्या  उनके  विरुद्ध  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  कभी  जांच  की  गई  थी  या  उनके  विरुद्ध  ऐसी

 कोई  जांच  चल  रही  है  कौर  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  शौर

 क्यां  कम्पनी  के  निदेशकों /  प्रवर्तकों  के  करा  वास  या  कम्पनी  के  परिसर  पर  कोई  छापें  मा  रे
 गये  थे  ;  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  हज़ार  उक्त  छापों  के  दौरान  बरामद  हुए  सामान  का  ब्यौरा

 क्या है  ?

 विस  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (  श्री  प्रणव  कुमार  मुखों )  :  कम्पनी  की  संस्था  के  ज्ञापन
 शौर  नियमावली  के  कम्पनी  ठ  श्री  डी०  डी०  देसाई  द्रोह  श्रीमती  शांतावेन  डी  ०
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 लिखित  उत्तर 30  1896
 ह तक  किक  फि  en  विकि

 देसाई  30  197  की  स्थिति के  अनुसार उपलब्ध  सब  से  अन्तिम  तल-पट के  श्रतुसार  कम्पनी

 के  जो  निदेशक  हैं  उनके  नाम  ये  हैं  ——

 (1)  श्री  डी०  डी०  अध्यक्ष  |

 (2)  डा०  एन०  डी०  प्रबन्ध  निदेशक  |

 (3)  श्रीमती  शांता बेन  डी०  निदेशक  |

 31  ;  ६87  की  स्थिति  के  इन  संस्थापकों  ट्रैक्टरों  की  तरफ  प्रत्यक्ष  करों

 सम्बन्धी  कोई  दायित्व  नहीं  है  ।

 इन  व्यक्तियों  की  तरफ  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  के  संबंध  में  यदि  कोई  देनदारी  बकाया  रही  होगी

 तो  उसके  बारे  में  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  अर  वहू  सदन-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 सूचना  एकत्र  की
 जा  रही  है  रोक  वह  सदन  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 आयकर  प्राधिकारियों  ने  कम्पनी  के  किसी  भी  संस्थापक  के  निवास-स्थान  पर

 अथवा  कम्पनी  के  परिसरों  पर  कोई  छापा  नहीं  मारा  |  वित्त  मन्त्रालय  के  अन्य  प्राधिकरणों

 यदि  कोई  छापे मा  रे  गये  होंगे तो  उनके  बारे  में  सूचना  एकत्र  करके  सदन  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 निषिद्ध  बस्तियों  की  नीलामी

 *461.  श्री  झ्ण्णासाहिब  गोटखिण्डे  :  कया  वित्त  मन्त्री  यह  बता ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सीमाशुल्क  विभाग  द्वारा  पकड़ी  गई  निषिद्ध  वस्तु द्र ों  की  नीलामी  बन्द  करने  के ग

 प्रश्न  पर  सरकार  विचार  कर  रही  कौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरका  र  का  क्या  निर्णय  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  प्रणव
 कुमार  मुखर्जी  )  :  तथा  नहीं  ।

 सीमाशुल्क  विभाग  द्वारा  पकड़े  गये  निषिद्ध  माल  की  नीलामी  बन्द  करने  के  प्रश्न  पर  विचार

 नहीं  कर  रही
 है  ।  जल  किए  गए  माल  के  निपटान  की  कार्यविधि  को  हाल  ही  में  सुव्यवस्थित  बना

 दिया  गया है  ताकि  माल  का  निपटान  शीघ्र  किया  जा  सके  ।  जब्त  की  गई  तस्करी  की  सहकारी

 समितियों  रोक  केन्द्रीय  तथा  राज्य  एजेन्सियों  द्वारा  चलाई  जा  रही  केतीनों  के  जरिये  कौर  वास्तविक

 उपभोक्ताओं  तथा  कोटा-धा  रियों  तक  सीमित  सार्वजनिक  नीलामी  द्वारा  भी  उपभोक्ताओं  को  बेंची  जाती

 हूँ  |

 व्यापार-दल  को  भारत  यात्रा

 *
 162.  श्री  रास  सहाय  पाण्डे  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एक  डच  व्यापार-दल  ने  1975  में  इस  देश  की  यात्रा  की  थी  रोक  हमारी

 सरकार  के  साथ  बातचीत की  शौर

 यदि
 तो  तत्सम्बन्धी मुख्य  बातें क्या  हैं  कौर  क्या  निर्णय  लिये गये  हैं  ?

 गागा  $s. वाणिज्य  मंत्रालय  सें  उप-मंत्री  विश्वनाथ  प्रत  bs  |  |  1975  के
 दौरान  किसी  ऐसे  डच  व्यापार दल  ने  भारत  का  दौरा NU  हीं  तथापि  भारत-नीदरलैंड  संयुक्त
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 समिति की  बैठक  के  पहले  अधिवेशन  में  भाग  लेन ेके  लिए  197  5  में  नीदरलैंड से  एक  सरक  री

 प्रतिनिधि  मंडल  ने  भारत  का  दौरा  किया  ।

 निम्नलिखित  मुख्य  बातों  पर  विचार  किया  गया

 यह  नोट  किया  गया  कि  देशों  से  आयात  संविधान  हेतु  नीद  लैंड  केन्द्र  विकासशील

 देशों  को  विभिन्‍न  प्रकार  की  सहायता  देगा  ौर  भारत  इन  सुविधाओं  का  का  नगर  लाभ  उठा  सकता  है  ।

 भारतीय  सप्लायर  नीदरलैंड  सरकार  की  खरीद  की  कुछ  ऑ्रावश्यकत्ताओ्ों  को  पूरा  करने  की

 सम्भावनाश्रों  पर  वीणा र  कर  सकते  हैं  |

 नीदरलैंड  को  सीधे  निर्यात  बढ़ाने  की  संभावनाश्रों  पर  विचार  किया  गया  |  जिन  मदों  में  निर्यात

 सम्भाव्यता  उनमें  डिब्बा बन्द  तथा  साधित  चमड़ा  तथा  इंजीनियरी  व  रासायनिक

 सर्दी  शामिल  हैं  ।  आयात  की  मदों  में  शिपिग/ड्रेजर  संघटक  शामिल  हैं  ।

 देशों  से  आयात  संवर्धन  हेतु  नीदरलैंड  क्क् पफ  नीदरलैंड  में  बाजार  सर्वेक्षण

 करने में  कुछ  सहायता  के  सम्बन्ध  में  विचार  करेगा  ।

 निर्यातों  ग्राही  के  संदर्भ  में  शिपिंग  हवाई  जहाज  जैसे  सहयोग  की

 नां  वाले  क्षेत्रों  के  बारे  में  विचार  विमर्श  किया  गया  ।  कृषि  क्षेत्र  में  सहयोग  के  बारे  में  भी

 रुचि  प्रकट  की  गई  थी

 तीसरे  देशों  में  प्रौद्योगिक  उद्यमों  में  भारत-नीदरलैंड  सहयोग  को  बढ़ाने  की  सम्भावनाश्रों  पर

 बिचार  किया  गया  |

 Government  Employees  apprehended  for  possessing  Black  Money

 *463.  Shri  Mulki  Raj  Saini  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to

 State  the  number  of  Government  officers  and  employees.  apprehended  during
 1974-75  for  having  unaccounted  money  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  Pranab  Kumar

 Mukherjee)  :  There  is  no  provision  in  the  Income-tax  Act,  1961  for  apprehending
 (arresting)  a  person  for  having  unaccounted  money.  The  said  Act  provides  for  sei-

 zure  of  unaccounted  money,  if  found,  followed  by  framing  of  assessments  and

 levy  of  pznalty  and  prosecution  wherever  warranted.  These  provisions  are  appli-
 cable  to  Government  officers  and  employees  as  to  others.

 If  a  Government  officer/employee  is  found  to  be  in  possession  of  assets  dis-

 proportionate  to  his  known  sources  of  income,  action  is  taken  against  him  under  the

 Prevention  of  Corruption  Act  and/or  the  relevant  Conduct  Rules.

 खरिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  कौर  पूति  विभाग  द्वारा  बैरकों  का  आयात

 4276.  को  जी०  वाई०  कृष्णन

 श्री  एन०  Fo  हीरो  :

 कया  बाशिज्य  wed  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  द्वारा  उर्वरकों  का  श्री  तक  किया  गया  आयात
 qat  यूरोप  के  केवल  रुपये  में  व्यापक  रकरने

 वाले  देशों  से  ही हुमा है प्रौर इन है  कौर  इन  देशों में  10  लाख  टन  से
 अधिक  उर्वरक  का  आयात  करने  के  करारों  पर  हस्ताक्षर  किये  गये  हैं  ;
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 ह

 यदि हां  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  ै  सार

 उन  देशों  के  नाम  क्या  हैं  जिनको  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  कौर  पति  विभाग  द्वारा

 क्रयादेश  दिये  गयें  तथा  वे  समादेश  कितनी  मात्रा  के  लिए  तथा  कितने  शल्य  के

 वाणिज्य  स्कालर  सें  SU-AeGi  (sf  लि इन लाय  प्रताप  खनिज  तथा  धातु  व्यापार

 निगम  रूपये  हमें  भगतान  करने  वाले  देशों  से  उर्वरक के  आयात  करता है  |  चालू  वर्ष के  लिए  ay

 तक  उसने  7.67  लाख  मे  ०  टन  उकेरा के  लिए  संविदाएं  की  हैं
 |

 (@)  तथा  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  द्वारा  की  गई  संविदाएं

 ee  a  ne  ns

 क्रमांक  देश  का  नाम  मात्रा  Ho
 rn  ee  पाण

 2.00 रुमा तय

 सोवियत  संघ  2.67

 बल्गारिया  0.70

 पोलैंड  2.  30
 et  नाथ

 सप्लाई  विभाग  ह ढारा  की  गई  संविदाएं

 सं०  र ०  झमंरीक्रा  1.  10/1.  14

 oa  ufarr  अनी  के  नाटा
 व्यापारिक  सौदे  होते  हैं  भ्र  MARTA  त  ढा के

 को  सार्वजनिक  रूप  से  प्रकट  नहीं  किया

 जाता  है  ।

 Amount  given  by  IDBJ  as  Direct  Assistance  for  Projects  of  Backward

 Areas  of  Madhya  Pradesh

 4277  Shri  G.C  Dixit  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  whe-

 ther  Industrial  Development  Bank  of  India  gave  an  amount  as  direct  assistance  for

 the  ‘projects  of  backward  areas  of  Madhya  Pradesh  during  the  year  1973-74  and

 if  so,  whether  the  assistance  was  adequate  ?

 The  Deputy  Minister  ia  the  Ministry  of  Finance  (Shrimati  Sushila  Rohatgi)

 During  its  accounting  year  1973-74  the  Industrial  Deve'ooment  Bank  of  India  san-

 ctioned  direct  financial  assistance  of  Rs.  60.00  lakhs  to  a  Mini  Steel  Plant  located  in

 Raipur  District,  one  of  the  specified  backward  districts  of  Madhya  Pradesh

 The  adequacy  of  the  assistance  depends  cn  the  number  of  applications  receiv-

 ed  or  on  the  number  of  projects  in  the  pipeline  for  any  given  State/region.  It  has

 been  the  endeavour  of  the  Development  Bank  and  the  other  financial  institutions  1

 ensure  that  no  worth-while  industrial  project  is  allowed  to  languish  for  want  of

 financial  assistance  from  them

 The  Development  Bank  together  with  all  the  financial  institutions  has  comp-
 leted  survey.  of  industrially  backward  areas  of  Madhya  Pradesh.  The  survey  team

 has  identified  a  number  of  project  ideas  for  implementation  in  the  next  5  to  10

 years  The  inter-institutional  group  of  Madhya  Pradesh  is  taking  follow-up
 steps  to  convert  the  project  ideas  into  actual  projects
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 समय  प्रदेश  राज्य  उद्योग  विकास  निगम  द्वारा  ऋण

 4978.  श्री  भागीरथ  संवर  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  की  राज्य  सरकार  ने  राज्य  उद्योग  विकास  निगम  द्वारा  2.  5  करोड

 रुपये  के  ऋण  प्राप्त  करने  के  लिए  केन्द्र  की  अनुमति  मांगी  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं

 (7)  कया  अरन्य  इतेक  राज्य  सरकारों  को  भी  अतिरिक्त  मात्रा  में  बाजार  से  ऋण  प्राप्त  करने

 की  ग्र नुम ति  दी  गई  हार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं
 ?

 वित्त  मन्त्री  ato  सुब्रह्मण्यम )  चूंकि  बाजार  ऋण  कार्यक्रम  के  लिए

 उपलब्ध  साधनों  को  देखते  हुए  राज्य  सरकारों  या  उनकी  एजेंसियों  द्वारा  कोई  अतिरिक्त  बाजार ऋण
 लिये

 जाने  की  aaa  नहीं  दी  जा  इसलिए  उनका  श्रतुरोध  स्वीकार  करना  सम्भव  नहीं है
 |

 निगम  का  उद्देश्य  राज्य  के  औद्योगिक  उद्यमों  को  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  उसके

 सामने  रखी  जाने  वाली  मांग  को  पूरा  करने  के  प्रयोजन  से  प्र  संयुक्त  क्षेत्र  की  परियोजनाओं  में  रुपया

 लगाने  के  लिए  साधनों  को  बढ़ाना  है  ।

 नहीं  ।

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  |

 परिचय  के  समृद्ध  देशों  से  फालतू  पुर्जों  की  खरीद  क  लिये  पुरानी  क्रिया

 4279.  श्री  राजाराम  दादा  साहिब  निम्बालकर  :  क्या  वाणिज्य  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किः

 क्या सरकार को  पता  है  कि  पश्चिम के  समृद्ध  देशों  से
 फालतू  पुर्जों  की  खरीद

 के  लिए

 उसके  द्वारा  रखना  जा  रही  प्रक्रियाएं  पुरानी  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप  काफी  विदेशी  मुद्रा  की  हानि

 हो  रही  है  ;

 क्या  इस  बारे  में  किन्हीं  सुधारात्मक  उपायों  का  प्रस्ताव  किया  गया  कौर

 यदि  तो  वे  उपाय  कया हैं  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय में  उप-मन्त्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  से  रख-रखाव

 तथा  मरम्मत  सम्बन्धी  ग्रावश्यकताओओं  को  पूरा  करने  के  लिए  केन्द्रीय  क्रय  संगठन  अथवा  प्रयोक्ता

 विभागों  द्वारा  फालतू  पुर्जों  की  खरीद  की  जाती  है  ।  खरीद  का  उपयुक्त  तरीका  श्रपनाया  जाता

 है  ताकि  किफायती  कीमतों  पर  खरीद  सुनिश्चित  हो  सके  ।  वाणिज्य  ऐसे  क्रय  अभिकरणों

 तथा  इन  प्रयोक्ता  विभागों  की  सिफारिश  पर  ग्रा यात  लाइसेंस  जारी  करता  है  |

 इस्पात  से  बनी  ट्यूबों  तथा  पाइपों  क  निर्यात  में  गिरावट

 4280.  श्री  सोम  चन्द  सोलंकी  :
 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 व्या  इस्पात
 से  बनी  ट्यूबों  तथा  पाईपों  के  निर्यात  में  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  गिरावट

 आई है  ;
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 लिखित  उत्तर 18
 \

 रीना
 )  fecha  eas  ee  ee  ee

 यदि  तो  वर्ष  1972-73,  1973-74  तथा  1974-75  में  कितनी  मात्रा  में  तथा

 कितने  मूल्य  का  निर्यात  हुआ  ;

 क्या  सरकार  ag  समझती  है  कि  वर्ष  1975-76 में  शुद्ध  विदेशी  मुद्रा  की  ग्रा  की  दृष्टि

 से  इस्पात  से  बनी  ट्यूबों  तथा  पाईपों  के  निर्यात  का  भविष्य  बड़ा  उज्जवल  है  ;

 क्या  ट्यूब  उद्योग  ने  यह  श्रश्यावेदन  किया  है  कि  उक्त  निर्यात  लाभप्रद  नहीं  रह  गया

 कौर

 यदि  तो  ट्यूब  उद्योग  को  अपनी  वर्तमान  अनुपयुक्त  क्षमता  का  पूरा  उपयोग  करने

 में  सहायता  देने  के  लिए  सरकार  का  विचार  क्या  कारवाही  करने  का  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  विश्वनाथ  प्रताप  faz)  जी  नही ं।

 1972-73,  1973-74  1974-75  के  दौरान  इस्पात

 के  पाइपों  तथा  ट्यूबों  के  निर्यात  निम्नोक्त  प्रकार  हैं  :---

 पतन  nt  थारा  ee

 मात्रा  में ०  टनों  में  मूल्य  लाख  रु०  में

 मात्ना  मूल्य
 tn  ee  भगत  क  क  ह  का  ल  का  ज

 1972-73  56,463  858.57

 1973-74  97,770  1938.90

 1974-75  72,524  2447.54

 ee a  ३  लिए

 अच्छी  सम्भावनाएं  हैं  । जी  हां  ।

 जो  नहीं

 (=)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 इण्डियन  एयरलाइन्स  को  एच०  एस०  748  विमानों  को  डिलीवरी

 4281.  श्री  एन०  Fo  हीरो  :  क्या  पर्यटन  श्प्रौर  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  इंडियन  एयरलाइन्स  ने  वाइकाउन्ट  तथा  डी ०  सी  ०-3  विमानों  को  प्रयोग  से  हटाने

 की  नीति  के  अनसार  लागोस  एयरलाइन्स  को  2  वा  अकाउन्ट  तथा  4  डी  ०  सी  ०-3  विमान  बेचे  हैं  ;

 क्या  इस  प्रकार  बेचे  गये  विमानों  के  स्थान  पर  एच ०  एस०  748  विमान  लाये  जाने  हैं

 ग्र  इंडियन  एम  चला  इन्स
 गत  दो  वर्षों

 से  इन  की  डिलीवरी  के  लिए  प्रतीक्षा  कर  रही  म्यार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  है ं?

 पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मन्त्री  राज  :  हां  ।

 और  जिन  विमानों  का  डिस्पोजल  किया  गया  वे  कारपोरेशन  के  परिचालन रत

 बेड़े  का  हिस्सा  नहीं  थे  ।  इंडियन  एयरलाइंस  के  विमान-बेड़  का  विस्तार  करने  के  लिए  aa

 विमानों  की  खरीद  के  प्रश्न  पर  सक्रिय  रूप  से  विचार  किया  जा  रहा  है  ।
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 wers  March  21,  1975

 ewe  St

 पशिचम  बंगा  aa  जल NUTTIQ*  ड़ी  14.0  SU  का  Ue
 नवाता  spares? oy  लार  अनेरा

 यकृत  बैंकों  द्वारा  दिया  गया  ऋण

 4282  श्री  वना  उरांव  क्या  faa  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  पश्चिम  बंगाल  में  जलपाईगुड़ी  में  लघू  उद्योगों  को  वर्ष  1975

 में  कितना  ऋण  दिया  गया  ौर

 1975  के  wea  में  कितने  ऐसे  आवेदन-पत्र  विचाराधीन  थे  ?

 चित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुशीला  रोहतगी )  :  विभिन्‍न  क्षेत्रों  को  बंक  ऋण

 के  प्रवाह  के  सम्बन्ध  में  जिले-वार  सूचना  कुछ  समय  के  बाद  ही  उपलब्ध  होती
 है  ।  राष्टीयक्रत  बैकों

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  जलपाईगुड़ी  जिले  में  लघु  उद्योगों  को  दिये  गये  ऋणों  की  बकाया  राशि

 उस  तारीख तक के  बारे  में  बत  मान  उपलब्ध  सुचना  दिसम्बर  1973  के  पन्त  तक  के  विषय  में  है  ।

 ऐसे  बकाया  ऋणों की  राशि  179.84  लाख  रुपये  थी  ।

 weet  की  देने  की  वर्तमान  प्रणाली में  बैंकों  की  शाखाओं  में  विचाराधीन  पड़े

 हुए  ऋण-ग्रोइन  पन्नों  के  सम्बन्ध  में  सुचना  एकत्र  करने  की  व्यवस्था  नहीं है  |  किन्तु  फिर  सरकारी

 क्षेत्रों  के  बैंकों  का  यह  प्रत  रहा  है  कि  ऋण-ग्रोइन  पत्रों  के  निपटा रे  में  अ्राव्यक  विलम्ब  बिलकुल  न

 होने  दिया  जाए  |

 मकानों  का  निर्माण  करने  के  लिए  जीवन  बीस  निगम  द्वारा  कर्नाटक  सरकार  को  दी

 धनराशि

 283.  श्री  पी ०  रंगनाथ  भिनाय  क्या  faa  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 कर्नाटक के  दक्षिण  किनारा जिले  शर  अन्य  भागों में  वर्ष  1974  की  बाढ़ में  जिन  लोगों

 के  मकान  नष्ट  हो  गए  उनके  लिए  मकानों  का  निर्माण  करने  के  लिए  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम

 द्वारा  कर्नाटक  सरकार  को  h  कितनी  धनराशि  दी  गई

 उक्त  प्रयोजन  के  लिए  कर्नाटक  सरका र  द्वारा  कुल  कितनी  धनराशि  का  उपयोग  किया

 गया  we

 जिस  प्रयोजन  के  लिए  ag  धनराशि  दी  गई  थी  सके  लिए  पूरी  रकम  का  उपयोग  न  किए

 जाने  के  यदि  कोई  कारण  हैं  उनका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  सुशीला  1.50  करोड़  रुपये  ।

 श्र  ऋण  के  वास्तविक  उपयोग  अर  निर्माण  की  प्रगति  के  बारे  में  जानकारी  केवल

 ष  1975-76 के  प्रारंभ  में  उपलब्ध  होगी

 राज्यों  को  उपलब्ध  कराई  गई  राशि  के  व्यय  पर  faa  मन्त्रालय  का  नियंत्रण

 4284.  श्री  नारायण  चन्द  पराशर :  क्या  वित्त  भन्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  वित्त  मन्त्रालय  ने  राच्यों  को  ग्रामीण  रोजगार  तथा  arta  कृषि  उत्पादन  कार्यक्रम
 के  लिए  दुत  कार्यक्रम  की

 कार्यान्वित

 हे
 ठ  उपलब्ध  कराई  गई  धन  राशि  के  खर्चे  तथा  उचित  उपयोग  के  बारे

 में  काई  नियंत्रण  रखा  है  कौर

 यदि  A  उक्त  कार्यक्रम  की  नरियानी  र
 र

 धनराशि  के  उचित  उपयोग  के  सम्बन्ध
 में  कोई  त्रुटियां  पाई  WR res  3  9
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 लिखित  उत्तर 30  1896
 नाना  «थान

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  सन्नी  प्रणव  कुमार  सर्जरी  कौर  (1)  ग्रासीण

 रोजगार  के  लिए  za  योजना  वित्त  मंत्रालय  का  संबंध  योजना  के  लिए  बजट  कौर

 वित्तीय  शक्ति  प्रत्यायोजन  नियमावली  1958  अधीन संशोधित  अनुमानों  की  स्वीकृति  से  था  ।

 निहित  शक्तियों  के  ग्रीस  राज्य  सरकारों  को  धन  राशिया ंदेते  के  साथ-साथ  प्रशासनिक  pair  गरी

 कौर  योजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  धनराशियों  के  उचित  उपयोगीकरण के  वारे  में  नियंत्रण

 रखने  की  जिम्मेदारी  कृषि  मन्त्रालय  के  तत्कालीन  समुदाय  विकास  विभाग  की  थी  ।  1971-72  के

 पहले  वर्ष  में  इस  योजना  के  अन्तर्गत  परियोजनाओं  तत्कालीन  सरदार  विकास  विभाग  जहां  कहीं

 wa  वहां  वित्त  मन्त्रालय  के  परिसर  से  स्वीकृत  की  गई  थीं  ।  दूसरे  कौर  तीसरे  वर्षो  में

 पश्योिजनायों  को  स्वीकृति  देने  की  शक्तियां  राज्यों/संघ  राज्य-क्षेत्नों  को  प्रत्यायोजित  कर  दी  गई  |

 वर्ष  1972-73  के  लिए  नियंत्रक  सनौर  महालेखा  परीक्षक  की  ग्रनपूरक  रिपोर्ट  में  राज्य  सरकारों

 द्वारा  इस  योजना  के  कार्यान्वयन  में  कुछ  त्रुटियां  बताई  गयीं  |

 .
 (11)  अपत  कृषि  उत्पादन  कार्यक्रम  क  भारत  सरकार  ने  वित्त  mama  संबंधित

 मंत्रालयों  ate  विभागों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  श्रन्तर-मंत्रालय  समूह  स्थापित  किये  ताकि  योजनाश्रों

 के  कार्यान्वयन पर  कौर  आपात  कृषि  उत्पादन  कार्य  केम  1972-73  के  अ्रन्तर्गत  राज्य  सरकारों  को

 दी  गई  धन  राशियों  के  उपयोग  किये  जाने  पर  नियंत्रण  रखा  जा  प्रशासनिक  तौरपर

 विकृत  ऋणों  के  लिए  वास्तविक  धन  राशियां  राज्य  सरकारों  द्वारा  सूचित  वास्तविक  व्यय  शौर

 रयन्वियन  प्रगति  तथा  ate  विभाग  द्वारा  मनोनीत  क्षेत्र-्ध्िकारियों  द्वारा  समय-समय  पर  दी

 गई  रिपोर्टों  र  सिफारिशों  के  आधार  पर  किश्तों  में  दी  गर्य

 1972-73  के  लिए  नियंत्रक  और  महालेखा  परीक्षक  की  अनुपूरक  रिपोर्ट  में  इस  योजना  के

 यूनियन में  कुछ  त्रुटियां  बताई  गई  हैं  ।

 Branches  of  Private  Banks  Functioning  in  Rural  and  Semi-Rural  Areas  of

 Rewa  Division  of  Madhya  Pradesh

 4285.  Shri  Martand  Singh  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  branches  of  private  banks  functioning  at  present  in  rural

 and  semi-rural  areas  of  Rewa  Division  of  Madhya  Pradesh;  and

 (b)  whether  the  Centre  has  laid  down  any  guidelines  for  them  regarding  cre-

 dit  and  deposit  policy  and  giving  advances  to  priority  sector.  and  if  so,  the  parti-
 culars  thereof  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Finance  (Shrimati  Sushila  Rohatgi)

 (a)  As  at  the  end  of  December,  1974  private
 sector

 banks  had  no  branches  operating
 in  the  Rewa  Division  comprising  the  अपना  an GISTLICts  OT  Rewa,  Satna,  Sidhi  and  Shahdol
 in  Madhya  Pradesh

 (b)  Does  not  arise
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 Written  Answers  March  21,  1975
 ए एएस  a

 Croce  ey शौदा लाऋ  प्म्यर्द  चयन  के  न्यय को
 टेक्स  से  छूट

 4286.  शी  array नग  ड  ह  क्या  वित्त  मन्त्र  46  बत सन
 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 ि

 क्या  सरकार  ने  लघु  तथा  मध्यम  औद्योगिक  एककों  को  कुछ  प्रकार के
 करों  से  छूट  दी

 तौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विस  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  प्रणव  कुमार  :  जी  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 Technical  Staff  of  Opium  Factory  Ghazipur

 4287.  Shri  Sarjoo  Pandey  Will  the  Minister  of  Finar  "Yad a  |  e  be  pleased  to

 state

 (a)  whether  a  team  of  C.P.W.D.  Engineers  visited  Ghazipur  in  connection

 with  reorganisation  of  technical  workers  of  the  Opium  Factory,  Ghazipur  and  if

 50,  when;  and

 (b)  whether  Government  has  implemented  their  report  and  if  not,  the

 reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  Pranab  Kumar

 Mukherjee)  :  (a)  and  (0)  A  team  of  C.P.W.D.  Engineers  had  visited  the  Govern-

 ment  Opium  and  Alkaloid  Works,  Ghazipur,  in  September,  1970,  in  connection  with

 the  reorganisation  of  Engineering  Services.  In  the  report  dated  31-3-1971,  the  team

 made  recommendations  in  regard  to  Supervisory  Engineering  Officers  and  not  in

 respect  of  workers  at  lower  levels  like  fitters,  mechanics,  electricians  etc.  These

 recommendations  are  at  variance  with  the  set-up  subsequently  approved  for  Go-

 vernment  Alkaloid  Works,  Neemuch.  The  Committee  of  Management,  Govern-

 ment  Opium  and  Alkaloid  Works  Undertaking  are  of  the  opinion  that  in  order  to

 provide  for  uniformity  and  inter-change-ability  of  officers,  it  may  be  desirable
 to  have  as  far  as  possible,  a  comparable  set-up  at  Ghazipur.  The  matter  is  being
 examined  further  keeping  in  view  the  requirements  of  the  factory  and  the  imperative

 need  for  economy.

 विद्युत  चालित  करघों  पर  लेवी  लगाया  ज्ञाना

 4288.  श्री  एस०  डी०  त्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  क़्या  करेंगे कि  :

 क्या ग्राल  इंडिया  पावरलूम  विवेक  फेडरेशन  ने  प्रत्येक  विद्युत  चालित  करघे  पर  लेवी  को
 10  रूपये  से  बढ़ाकर  200

 रुपये  करने  से  बढ़े  हुए  भार  के  विरुद्ध  अभ्यावेदन  किया  है  ;

 क्या  उत्पादन  शुल्क  अ्रधिकारी  बराबर  यह  धमकी  देते  हैं  कि  लेवी  का  भुगतान  समय  पर
 न  करने  पर  विद्युत  चालित  करघों  को  बन्द  कर  दिया  जायेगा  ;  शर

 कया  सरकार  का  विचार  विद्युत  चालित  करघों  पर  लगी  लेवी  को  कम  करने  का

 28
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 वित्त  मन्त्रालय
 में

 राज्य  मस्ती  प्रणब  कुमार  |  )  सम्मिलित  शुल्क  की  वृद्धि

 के  बारे  में  अखिल  भारतीय  विद्युत-क रखा  बम्बई  का  अभ्यावेदन  मंत्रालय  को  प्राप्त  हो  गया  है  ।

 एसी  कोई  रिपोर्ट  मन्त्रालय  की  जानकारी  में  नहीं  भाई  है  ।

 बढ़े  हुए  शुल्क  से  प्रभावित  विभिन्न  feat  से  प्राप्त  श्रभ्यावेदनों  पर  विचार  किया  जा

 रहा है

 कलकत्ता  श्रोतों  जमशेदपुर  के  बीच  विमान  सेवा

 4289.  सरदार  स्वरण  fag  सोखो  :  क्या  पर्यटन  शौर  नागर  विमानन  मानी  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  कलकत्ता  झ्र ौर  जमशेदपुर  के  बीच  नया  हवाई  अड्डा  बनाने  से  पूर्वे  विमान

 सेवा  चलाने  संबंधी  प्रश्न  पर  पुनर्विचार  कर  रही  कौर

 यदि
 तो  विमान  सेवा  कब  आरम्भ  की  जायेगी  तौर  यदि  तो  उसके  क्या

 कारण हैं  ?

 पर्यटन  झोर  नागर  विमानन  मत्ती  थ्रोट  विमानन  ईंधन  के

 मूल्यों  में  ग्रत्यघिक  वुद्धि  के  कारण  ate  इंडियन  एयरलाइन्स  के  विमान-बेड़े  से  डकोटा  कौर  वाईकाऊंट

 विमानों के  हटाये  जाने  के  परिणामस्वरूप  जमशेदपुर  के  लिये  विमान  सेवा  बन्द  कर  देनी  पड़ी  ।  इन्डियन

 एयरलाइन्स  की  निकट  भविष्य  में  इस  सेवा  को  पुनः  चालू  करने  की
 कोई  योजना  नहीं  एक  निजि

 परिचालक  क्लास  जोर  अपनी  को  एक-एक  दिन  के  आधार  पर  कलकत्ता-जमते कपूर  क्षेत्र  पर  विमान

 सेवा  परिचालन  का  प्राधिकरण  दिया  गया  है  ।  किन्तु  इस  समय  वे  इस  क्षेत्र  में  परिचालन  नहीं  कर

 रहे  हैं
 ।

 मोहनबाड़ी  हवाई  अड्डा

 4290.  श्री  रोबिन  ककोटी  कया  पर्यटन  शौर  नागर  विमानन  weet  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  सरकार  ने  मोहनबाड़ी  हवाई  अड्ड  को  ऐसा  बनाने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  की  है
 जिससे  वहां  बोइंग  जेट  विमान  उतर  सकें  ;  शौर

 यदि  तो  सरकार  के  भ्र नुमा नान सार  वह  कब  तक  पूरा  होगा  ?

 पेंशन  ौर  नागर  विमानन  मन्त्री  :  (®)  प्र  मोहनबाड़ी
 क्षेत्र  का  37  के  परिचालन  के  लिए  विकी  स  करने  का  प्रस्ताव  विचा  राधा  न  है  ।  इंडियन

 एयरलाइन्स  पहले  से  ही  चा बुझा  के  के  लिए  37  विमानों  का  परिचालन
 कर  रही  है  ।

 विकासशील  देशों  में  शिक्षा  के  संविधान  के  बारे  में  विश्व  बेक  का  होती  संबंधी  लेख

 4291.  श्री  भोगेन्द्र  झा  :  कया  वित्त  मत्ती  विकास  शील  देशों  में  शिक्षा  के  संवर्धन के  बारे  में
 विश्व

 बैंक  नीति  संबंधी  लेख  के  बारे  में
 7  के

 झरता  रांकित  प्रश्न  संख्या  2576 के  उत्तर  के  संबंध

 में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 TL.  S/75—S
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 विश्व  बैंक  द्वारा  प्रकाशित  नीति  संबंधी  लेख  के  निहित  विकासशील  देशों  में  शिक्षा  के  संव धन

 के  लिए  प्रस्तावों  पर  भारत  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;  कौर

 सरकार  का  विचार  इनको  कहां  तक  क्रियान्वित करने  का  है  ?

 वित्त-मन्त्री  सी
 ०  :  जिस  लेख  की  ग्रोवर  संकेत  किया  गया  है  वहू  शिक्षा

 क्षेत्र  सम्बन्धी  नीति  सेक्टर  पालिसी )  एक  आन्तरिक  रिपोर्ट  है  जो  विश्व  बैंक  समूह

 ने  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  पुनर्निमाण  एवं  विकास  बैंक  के  कार्यकारी  निदेशकों  के  विचारार्थ  तेयार  की  थी  ।  ६

 इस  लेख  पर  शहरी  विश्व  बेंक  द्वारा  विचार  विमर्श  किया  जा  रहा है  इसलिए  इसमें  वर्जित  प्रस्तावों  के  बारे

 में  भारत  सरकार  की  प्रतिक्रिया  बताना  समयपूर्व  होगा  |

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 Missing  of  a  Letter  sent  for  Display  at  Indian  Pavilion

 of  EXPO  67  Exhibition

 4292.  Shri  Janeshwar  Misra  :  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  an  important  letter  written  by  Gandhi  ji  to  Nehruji  sent  for  dis-

 play  in  the  Indian  pavilion  in  EXPO  67  Exhibition  held  in  Montreal  has  been

 missing;

 (b)  if  so,  whether  an  enquiry  has  been  made  in  this  regard:

 (c)  if  so,  the  results  thereof;  and

 (d)  the  action  taken  against  the  persons  found  guilty  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Vishwanath  Pratap

 Singh)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  to  (d)  The  enquiry  into  the  matter  has  been  entrusted  to  Central  Bureau

 of  Investi.ation.  Their  report  is  awaited.

 पहले  दस  नम्बर  पर  जाने  वाली  विदेशी  कम्पनियों  द्वारा  1974  में  धन  का  प्रत्यावहन

 4293.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  सांघी  :  क्या  वित्त  मती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  काम  करने  वाली  विदेशी  कम्पनियों  में  से  ऊपर  की  10  कम्पनियों ने  वर्ष

 1974  के  दौरान  कुल  कितनी  धनराशि  का  प्रत्यावर्तन  किया  ;

 इनमें  से  कितनी  कम्पनियों  को  क्षमता  का  विस्तार  करने  तथा  उत्पादो ंके  विविधिकरण

 की  अनुमति दी  गई  है  ;

 क्या  इन  कम्पनियों  द्वारा  लाभों  को  राशि  के  प्रत्यावहन  को  हतोत्साहित  करने  तथा

 लाभों
 ों

 को
 भारत  में  औद्योगिक  परियोजनाओं  में  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 कौर

 यदि  तो  विदेशी  कम्पनियों  की  इस  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मन्त्रों  (sit  सी ०  सुब्रहमण्यम  एक  विवरण  संलग्न है  जिसमें  1972-73
 में  विदेशों  को  भेजी  गयी  राशियों  के  अनुसार  विदेशी  कम्पनियों  -  की  चोटी  की  दस  भारतीय  सहायक

 30



 30  1896
 ने  ह

 )
 अन्य

 लिखित
 उन रना नटा ee

 कम्पनियों  के  नाम  दिये  गए  हैं  ate  साथ  ही  उन  राशियों  का  ब्यौरा  दिया  गया  है  ।  1972-73

 ही  सबसे  हाल  का  ऐसा  वर्ष  है  जिसके  ates  उपलब्ध  हैं  ।

 वर्ष  1974  में  इनमें  से  तीन  कम्पनियों  के  नाम  औद्योगिक  लाइसेंस  है  ग्रोवर  दो

 नियों के  नाम  mara  पत्न  जारी  किए  गए  हैं  ।

 नही ं।

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 विवरण

 विदेशी  कम्पनियों  की  मोदी  की  दस  भारतीय  सहायक  कम्पनियों  द्वारा  1972-73

 के  वित्तीय  वर्ष  में  विदेशों  को  भेजी  गयी  राशि  का  विवरण  इस  प्रकार

 क  आ  जत  रुपयों

 कम्पनी का  नाम  लाभांश  तकनीकी  रायल्टी

 जानकारी

 फीस

 2  a

 इंडियन  टोबेको  कम्पनी  लि ०  227  34

 इंडियन  एक्सप्लोसिव  लि ०  146  01  39

 a
 हिन्दुस्तान  लीवर  लि  ०  145  67

 123  17  28  35  51 यूनियन  कार्बाइड  लि
 ०

 weal  स्टैण्डर्ड  रिफाइनिंग  कम्पनी  )  fae  112  50

 वर्मा  शल  रिफाइनरी  लि ०  107  78  न

 गैस्ट  कीन  विलियमस लि  ०  84  90  24  37

 8  फायर स्टोन  टायर  एण्ड  रबड़  क ं०  75,91

 ame  इंडिया  प्रा  ०  लि०

 9. बज  ब्रुक  ब्रांड  इंडिया  लि०  74.  65

 10.  फाइनल  लि ०  ह 69,  04

 ne re

 सवारी  डिब्बों  शौर  रेल  डिब्बों  की  सप्लाई  क  लिए  बल्गारिया  से  प्राप्त  निर्यात  क्र यादेश

 4294.  शी  हरि  प्रसाद  शर्मा  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बुल्गारिया  का  रेल  सवारी  डिब्बों  शौर  बोगियों  की  सप्लाई  वों  लिये

 निर्यात  ara  प्राप्त  करने  के  लिए  al  हाल  में  बातचीत  चल  रही  ः

 यदि  तो  क्या  इस  बारे  में  कोई  समझौता  हुआ  है  कौर  यदि  तो  तत्संबंधी  शत
 क्या  और
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 निर्यात  किये  जाने  वाले  सामान  का  व्यौरा  क्या  है  ate  उसकी  कितनी
 लागत  होगी

 *

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  जी  हां  |

 तथा  बोगियों  तथा  स्टील  कार्स्टिस्स  की  सप्लाई  के  लिए  बातचीत  अभी

 चल  रही  है  ।

 स्टेंडर्ड  कपड़े  को  वितरण  व्यवस्था  का  पुनरीक्षण  करने  के  लिए  सर्वेक्षण

 4295.  श्री  चन्द्रशेखर  सिंह  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जनता  को  स्टैण्डर्ड  कपड़े  की  वितरण  व्यवस्था  का  पुनरीक्षण  करने  के  लिए  कोई

 सर्वेक्षण  किया  गया  था  ;

 यदि  तो  उक्त  सर्वेक्षण  के  निष्कर्षों  six  सिफारिशों  ब्यौरा  क्या  कौर

 इस  बारे  में  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  विश्वनाथ  प्रताप
 )  नियंत्रित  कपड़े  के

 वितरण

 का  पुनरीक्षण  करने  के  लिए  हाल  ही  में  सरकार  द्वारा  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  गया  !

 तथा  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 Loss  due  to  Strike  by  Jute  Workers  in  West  Bengal

 4296.  Shri  Mahadeepak  Singh  Shakya

 Shri  R.N.  Barman

 Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  jute  mills  affected  and  the  total  financial  loss  suffered  as

 a  result  of  the  strike  by  Jute  Workers  in  West  Bengal;  and

 (b)  the  steps  being  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Vishwanath  Pratap

 Singh)  :  (a)  62  jute  mills  were  affected.  The  total  loss  of  production  is  estimated

 to  value  about  Rs.  70.00  crores.

 (b)  The  strike  has  already  been  called  off  as  a  result  of  conciliatory

 measures  taken  by  the  Government  of  West  Bengal.

 तीव्रगामी  aaa  को  चलाने  ate  तमंचा  रियों  को  प्रशिक्षण

 4297.  श्री  श्रावित  एम
 ०  पटेल  :  कया  faa  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  तीव्रगामी  नौकाओं  को  चलाने  वालें  कर्मचारियों  को  भली  प्रकार  प्रशिक्षित  नहीं

 किया  गया  है
 तथा

 इसके  परिणामस्वरूप  नौकायें  कार्य  नहीं  कर  रही  हैं  ste  वे  चट्टानों से  टकरा
 जाती  हैं  ;  ग्रोवर

 यदि  तो  क्या  सरकार  ऐसी  मौकों  को  चलाने  के  लिए  उन  कर्मचारियों  को  पर्याप्त
 प्रशिक्षण

 देन  पर
 विचार  कर  रही है  ताकि  ये  नौकायें  भली-भांति  कदम दे  सके ं?
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 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  स्त्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  )
 :  तथा  यह  कहना

 सही  नहीं  है  कि  श्र्नशिक्षित  कर्मीदल  के  कारण  नौकायें  कायें  नहीं  कर  रही  हैं  ।  तेज  चलने  वाली

 उनमें  से को  चलाने  वाला  सारा  कर्मी  दल  झन भव  प्राप्त  भूतपूर्व  नौसेना  कर्मचारी  हैं  |

 9  कर्मचारियों  को  स्वीडन  श्र  नावें  में  निर्माताओं  द्वारा  प्रशिक्षण  प्रदान  किया  गया  है  |  ह
 उन्होंने

 बाद  में  कर्मीदल  कं  mea  सदस्यों  को  इस  कार्य  में  प्रशिक्षण  प्रदान  किया  है  ।  इसके  स्कीपर

 तथा  स्कीपर-मेट  के  लिये  नौसेना  कोची न  में  नियमित  प्रशिक्षण  पाठ्य-क्रम  चालू  किया  गया  है  |

 सऊदी  से  सहायता

 4298,  श्री  बालकृष्ण  बेकन ना  नायक  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष

 1974  के  दौरान  भारत  को  सऊदी  अरब  से  क्या  सहायता  मिली  थी  ?

 वित्त  चन्द्री  ato  :  व  1974  के  दौरान  भारत  को  सऊदी  ग्रीस  से  कोई

 सहायता  प्राप्त  नहीं  हुई  थी  ।

 एशिया  कौर  प्रशान्त  के  लिए  श्रमिक  एवं  सामाजिक  आयोग  का  प्रतिवेदन

 4299.  श्री  शंकर  नारायण सिह  देव
 :  कया

 वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने का  कृपा  करेंगे कि
 :

 (  )  सरकार  को  एशिया  अ्रौर  प्रशान्त  के  लिए  संयुक्त  राष्ट्र  के  प्राथमिक

 एवं  सामाजिक  आयोग  द्वारा  हाल  ही  में  जारी  किये  गए  प्रतिवेदन  की  जानकारी  है  ;

 क्या  प्रतिवेदन  में  अल्पावधि  के  लिए  व्यापक
 श्नापातका

 लीन  सहायता  की  मांग  की  गई

 Q)  कौर

 क्या  प्रतिवेदन  में  उद्योग  में  कार्य  पर  अधिक  प्रशिक्षण  के  लिये  ग्रामीण  से  नगरीय

 श्षेत्नों की  कौर  प्रतिभा पलायन  को  रोकने  के  उपाय  किए  जाने  तथा  प्रौद्योगिक  प्रबन्ध  में  wae

 सुधार  किए  जाने  की  भी  मांग  की  गई  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय में  उप-मन्त्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  से  स्पष्ट  है  कि

 एस् कप  के  अधिवेशन  में  विचारार्थ  एस्केप  सचिवालय  द्वारा  तैयार  किए  गए

 एण्ड  सोशल  सर्वे  श्राफ  एशिया  एण्ड  दि  1974”  के  बारे  में  पूछा  गया  है  |  इस  सर्वेक्षण

 में  एस्केप  1974  में  द्वितीय  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  दशक  के  लिये  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  विकास  नीति

 की  मध्यवर्ती  समीक्षा  तथा  मूल्यांकन  शामिल है
 ।  सर्वेक्षण  में  अनन्य  बातों  के  साथ  साथ  प्रश्न

 के  भाग  तथा  में  निर्दिष्ट  मामलों  का  उल्लेख है  ।

 निर्यात  किये  गए  इंजीनियरिंग  ata  को  किस्म  में  गिरावट

 4300.  श्री  वीरेन्द्र  सिह  राव  :  क्या
 वाणिज्य

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1973  कौर  1974  के  दौरान  किन-किन  मुख्य  देशों  को  इंजीनियरिंग  माल

 निर्यात  किया  गया  था  ;

 वर्ष  1975  के  लिये  निर्यात का  क्या  लक्ष्य  कौर

 क्या  सरकार  को  निर्यात  किये  गए  इंजीनियरिंग  माल  की  किस्म  में  गिरावट  के  बारे
 में  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  शौर  यदि  तो  उन  पर  क्या  कार्यवाही  गई  ?
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 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  विश्वनाथ  प्रताप

 मलयेशिया  ,  कु  सऊदी

 सूडा  मिश्र  का  अरब  गण
 नाजो  रिया  ;  जमाने

 लोकतन्त्रीय  सोवियत
 जर्मनी

 लोकतंत्रीय  सं  ०  रा ०  अमरीका  तथा  न्यूजीलैण्ड  |

 वित्तीय  वर्ष  1975-76 के  लिये  350  करोड़  रु०  |

 जी  नहीं  ।

 सिगरेटों  पर  लगे  करों  से

 4301.  श्री  अरार ०
 एन

 ०  बर्मन  :  क्या  पनस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  देश  में  सिगरेटों  की  वार्षिक  खपत  कितनी  शौर

 वर्ष  1974-75  के  दौरान  सिगरेटों  पर  लगे  करों  से  कितनी  arr  हुई है
 ?

 चित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  )
 :  देश  में  सिगरेटों की  वाधिक

 खपत  के  बारे में  बनाकर  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  लेकिन  वर्ष  1974-75  में  1974  तक )

 पुलक  प्रभाकर  पर  44458  5
 करोड़  सिगरेटों

 की
 देश  के

 इन्दर
 खपत  के  लिये  निकासी  की  गई

 थी

 वर्ष  1974-75  में  1974  सिगरेटों  से  केन्द्रीय  कर  के  रूप  में

 214.  38  करोड़  रुपये  प्राप्त  हुए  |

 हराकर  अनन्तिम  हैं  )

 भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा  स्थापित  की
 जा  रही  होटल

 परियोजनाओं  का  चयन

 4302.  श्री  भाऊ  साहेब  घामकर  :  क्या  पेंशन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की
 fer

 कृपा  करेंगे

 भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा  इस  वर्ष  स्थापित  की  जा  रही  नई  होटल

 योजनाओं  के  लिए  स्थानों  के  चयन  की  कसौटी  क्या है  ;  शर

 क्या  ये  मध्यम मूल्य  के
 दो

 या
 तीन

 स्टार  होटल  होंगे
 ?

 पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सुरेन्द्रपाल  faz)  :

 तकनीकी  संभाव्यता  की  दृष्टि  से  विचार  के  नयी  होटल  प्रायोजनाओं  के  लिए  स्थानों  का

 चयन  करने
 के  लिए  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा  अपनाई  जाने  वाली  मुख्य-मुख्य  कसौटी  यह  है

 कि
 ने  अंतर्राष्ट्रीय  पर्यटन  महत्व  के  स्थानों  पर  स्थित  हों  जहां  पर  होटल  मनोरंजन

 शादी  के  रूप  में
 विमान  सुविधायें  पर्यटकों  की  झावश्यकतात्ों  की  पूति  करने  के  दृष्टिकोण  से

 पर्याप्त  नहीं  समझी  जाती  हों  ।

 निगम
 की  1975-76

 की  वार्धिक  योजना  के
 मसौदे

 में
 दो

 नयी  होटल  स्कीमें
 लित की गयी  (1)  नयी  दिल्‍ली

 में
 एक  तीन-स्टार

 तथा
 (ii)  गोझा  में  एक  समुद-तटीय

 वीरवार-स्थल  होटल  |
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 चाय  निर्वात  संबंध  के  सम्बन्ध में  परिवर्तन

 4303.  श्री  हरी  सिह  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेगें कि
 :

 क्या  सरकार  का  बिचार  चाय  निर्यात  संवर्धन  के  संबंध  में  परिवर्तन  करने  का

 गौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag)  :  तथा  चाय  के

 निर्वात  संवर्धन  के  संबंध  में  सतत  समीक्षा  की  जा  रही  है  ताकि  जो  परिवर्तन  उपयुक्त  पाए  जाएंगे  वे  उस

 समीक्षा  के  बाद  जायेंगे  |

 महाराष्ट्र  राज्य  द्वारा  बाजार  से  ऋण  लिया  जाना

 1304.  श्री  शंकर  राव  साबित  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1973-74  शौर  1974-75  के  दौरान  महाराष्ट्र  राज्य  को  खुले  बाजार  में

 कितना ऋण  लेने  की  अनुमति  दी  गई  थी  ;

 इस  प्रयोजन के  लिए  राज्य  की  ay  1975-76  के  लिये  कितनी  मांग  है  ;

 खुलें  बाजार  से  ऋण  लेने  के  लिये यह  नियतन  किन  सिद्धांतों के  गाध घार पर  जाता

 कौर

 (=)  1975-76  के  लिये  महा  राष्ट्र  के  लिए  कितनी  राशि  नियत  की  गई  है
 ?

 वित्त  मन्त्री  सी०  :  महाराष्ट्र  राज्य  महाराष्ट्र  राजय  बिजली

 महा  राष्ट्र  के  नगर  निगमों  गौर  राज्य  सरकार  के  उपक्रमों  ने  वर्ष  1973-74  में  खले  बाजार

 से  31  73  करोड़  रुपये  के  कौर  1974-75  में  34.05  करोड़  रुपये  के  निवल  ऋण  लिए

 थे

 राज्य  सरकार  ने  बम्बई  नगर  निगम  के  लिए  3.30  करोड़  रुपये  के  अतिरिक्त

 बाजार  ऋण
 लेने  केलिये  कहा है

 ।  उसन यह  सुझाव भी  दिया  है
 कि  राज्यों  के  बीच  खुले  बाजार

 से  लिए  जाने  वाले  ऋणों  का निर्धारण  करने  के  प्रयोजन  से  एक  कोमला  बनाया  जाना  जिसमें

 केन्द्रीय
 सहा

 यता  कौर  बाजार  ऋणों  यानी  दोनों  को  हिसाब  में  लिया  जाना  चाहिए  |

 सरकारी  ऋण  कार्यक्रम  को  बनाए  रखने  के  लिए  साधनों  की  संभावित  उपलब्धि

 को  ध्यान  में  रखने  हुए  1975-76
 में

 राज्य  सरकारों  ग्रोवर  उनकी  एजेंसियों  द्वारा  खुले  बाजार  से

 लिए  जानें  वालें  निवल ऋणों  का  स्तर  उ  नके  द्वारा  1973-74  में  वास्तव  में  लिए  गए  ऋणों  के

 बराबर  रखा  है  |  लेकिन  राज्यों  द्वारा  लिए  जाने  वाले  कुल  बाजारਂ  ऋणों  की  राशि  इस

 प्रकार  निश्चित  की  जायेगी  जिससे  वे  छठे  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  के  ग्रनुसार  19  63-64  में

 केन्द्र  द्वारा  राज्यों  की  ग्र
 से  लिए  गए  समेकित  बाजार  ऋणों  की  वापसी  की  जिम्मेदारी  को  पुरा

 कर  सकें  ।  खूब  सोच  विचार  से  तथ  की  गयी  बातों  के  आधार  पर  राज्यों  के  बीच  बाजार  ऋणों

 का  निर्धारण  करने  के  प्रश्न  पर  योजना  आयोग  विचार  कर  रहा  है

 महाराष्ट्र  राज्य  सरकार
 कौर  उसकी  एजेंसियों  के लिखे  1975-76  में  निवल  बाजार

 ऋणों
 की

 45
 .

 91  करोड़  रुपये  की  राशि  निर्धारित की  गयी है  |
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 कर्नाटक  में  पर्यटक  केन्द्रों  का  विकास

 ry  दे  कि यानीत 4305.  ६.  1  TROT  क्या  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन मंत्री  यह  बता  ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत
 दो  वर्षों  में  कर्नाटक  में  पर्यटकों  के  झा क्षण

 के
 किन-किन  महत्वपूर्ण

 केन्द्रों  का

 विकास  किया  जा  चुका
 है  ;

 उन  पर्यटक  केन्द्रों
 के

 नाम  क्या
 हैं  जिनका  विकास  किया  जा  सकता  कौर

 उनके  विकास  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 पेंशन  शर  नागर  विमानन  मन्त्रालय
 में

 राज्य  मन्त्री  सुरेन्द्रपाल
 ः

 हसन  में  मोटल  के  डांडेली  वन्य  जोव  शरण-स्थल  पर  एक  वन-लाज  क  निर्माण  तथा

 प्रयोग  बंगलौर  के  विस्तार  कार्य  को  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  1972-73  1973-74  में

 प्रारंभ  किया  गया  था  ।  इनके  अतिरिकत  कर्णाटक  में  होटल  मालिकों  तथा  कोर  परिचालकों  को  होटलों

 के  विस्तार  तथा  परिवहन  सुविधाओं  की  व्यवस्था  को  लिए  49  लाख  रुपये  तथा

 79,928  रुपये की  राशि  के  ऋण  दिये  गए  थे  |

 we  साधनों  के  सीमित  होने  के  पर्यटन  विभाग  कर्णाटक

 में  विकसित  किए  जाने  वाले  प्रस्तावित  पेट  केन्द्रों बादामी  ऐहोल  तथा  हाम्पी  का  विकास

 अपनें  1975-76  के  सांस्कृतिक  पर्यटन  कार्यक्रम  के  gata  किया  जायेगा  ।  प्रारंभ  इन  स्थानों

 पर  पर्यटन  सुविचारों  के  सुनियोजित  विकास  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  इन  स्थानों  के

 प्लानਂ  तैयार  किए  जायेंगें

 नारियल  जटा  वस्तुयें  का  निर्यात

 4306.  श्री  सी०  क्क्  चन्द्रभान  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  नारियल  जटा  ae  के  निर्यात  के

 बारे में  23  1974 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3344  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 नारियल  जटा  कें  तिरयाक  में  वृद्धि  करने  के  लिए  तथा  टैरिफ  दरों  में  कमी  करने

 के  लिए  यू  रोपीय  fas  समुदाय  के  साथ  बातचीत  का  क्या  परिणाम  निकला  ;

 बोर्ड  प्रायोजित  बिक्री  तथा  अध्ययन दल  के  श्रव्य  देशों  को  नारियल  जटा  के

 निर्यात  में
 वृद्धि  करने  में  कितनी  सहायता  की  ;

 क्या  एफ  ०ए  को  ०  ने  भारत  में  नारियल  जटा  अनुसंधान  केन्द्र  की  जिस  शाखा  का

 वायदा  किया  उसकी  स्थापना  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की  यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा

 कया है

 एफ  ०ए  को
 ०

 के  जिन्होंने  भारत  का  विकसित  देशों  से  विकासशील  क्षेत्रो
 को  प्रौद्योगिकी  के  भ्रन्तरण  के  बारे  में  अध्ययन  करने  तथा  सिफारिश  करने  के  लिए  दौरा  किया

 के  सर्वेक्षण  का  क्या  परिणाम  कौर

 1975-76 में  नारी  के  निर्यात  में  बृद्धि  करने  के  लिए  भारत  सरकार
 ने  क्या  ग  शौर

 उसके  क्या  परिणाम  निकले
 ?
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 ही वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मस्ती  विश्वनाथ  प्रताप
 :

 }  यूरोपीय  आधिक

 समुदाय के  साथ  हुई  वार्ताओं  के  परिणामस्वरूप  एक  करार  किया  गया  था  |  इस  करार  की  मुख्य

 बातें  निम्नलिखित  के

 \ fy |  समुदाय  ने  कार  कालीनों  के  संबंध  में  सामान्य  सीमाशुल्क  टैरिफ  में  1-1-74

 से  40  प्रतिशत  का  शर  1-1-75  से  60  प्रतिशत का  निलम्बन  किया  ।  (1973

 के  दौरान  वास्तविक  टैरिफ  23  प्रतिशत  था  ate  उपर्युक्त  टैरिफ  निलम्बत  के

 । रामस्वरूप  1-1-75  से  वास्तविक  टेरिफ  9.  2  प्रतिशत  है  )

 (2)  समुदाय  कार  कालीनों  पर  कोई  नये  मात्रा  संबंधी  प्रतिबन्ध  न  लगाने  के  लिए

 सहमत  ष्  |

 (3)  करार  के  ग्रन्थित  स्तन्य  बातों  के  साथ  साथ  करार  के  क्रियान्वयन  के  फलस्वरूप

 शाने  वाली  किसी  भी  समस्या  पर  विचार  दोनों  पक्षों  के  कयर  व्यापार

 तथा  उद्योग  के  प्रतिनिधियों  के  बीच  संबंध  स्थापित  करने  भ्र ौर  गवेषणा  के  क्षेत्र

 में  dara  को  पता  लगाने  श्रौर  सुझाव  देने  के  लिए  एक  संयुक्त  समिति  की

 स्थापना के  लिए  व्यवस्था  थी  ।

 दल  ने  विदेशों  में  कयर  उत्पादों  को  लोकप्रिय  बनाने  कौर  ग्न्य  दुलर्भ  रेशों  तथा

 संश्लिष्ट ों  की  संभाव्यता  की  तुलना  में  हमारे  उत्पादों  की  संभाव्यता  के  संबंध  में  बाजार  अ्रध्ययन

 करने में  सहायता  की  है  ।

 £
 ( ह  चारा धीन  हैं  । तथा  ये  विषय  कभी  खाद्य  तथा  कृषि  संगठन  के

 रिकी  के  अ्रन्तरण  का  विषय  यूरोपीय  भ्रामक  समुदाय  के  साथ  होने  वाली
 बैठक  में  उठाया

 जाना है  ।

 उत्पादन  हमारे  उत्पादों  के  लिये  बाजार  बनाने  कौर  आयातक  देशों  से

 टैरिफ  रियायतें प्राप्त  करने  के  लिए  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।

 जब्त  को  गई  विलास  वस्तुओं  का  निर्यात

 4307.  श्री  नबल  किशोर  शर्मा  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ग  \
 (  a  ॥  क्या  सरकार  जब्त  की  गई  विलास  दस्तूरों  जिनकी  अरब  तक  उपभोक्ता  सहकारी

 समितियों  के  माध्यम  से  अथवा  विभागीय  नीलामी  द्वारा  बिक्री  की  जाती  रही  निर्यात  करने  के

 प्रश्न पर  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही  है  ;  कौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  शौर  उसके  परिणामस्वरूप  कितना  लाभ  होने  की

 संभावना है  ?

 वित्त  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी )  :
 तथा  जब्त  की  गई

 acta  में  से  घड़ियों  तथा  रत्नों के  निर्यात  के  संबंध  में  विचार  किया  गया था  i  घड़ियों

 कौर  बस्तों के  मामले  में  सरकार  के  प्रयासों  को  सफलता  नहीं  मिली  है  ।  रत्नों के  निर्यात

 के
 प्रस्ताव  नौ  वस्त्रों  को  पोशाकों

 में
 बदल  कर

 निर्यात  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  रहा

 ULS./75—6
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 धमसान  a

 कर्नाटक  में  कुद्रेमख  परियोजना  के  लिए  ईरान  से  सहायता

 4308.  श्री  के०  मानना  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगें कि  :

 क्या  कर्नाटक  में  कुद्रेमख  परियोजना  के  विकास  के  लिए  ईरान  ने  सहायता  देने

 का  अश्वासन  दिया  था  शौर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  ब्यौरा  क्या  है  ?

 al वित्त  मन्त्री  सी
 ०

 कुद्रेमूख  परियोजना  के  विकास  के  लिए  प्राप्त  होने  वाली  सहायता  के  संबंध  में

 बातचीत  चल  रही है  |

 Payment  of  Central  Sales  Tax  and  Excise  Duty  by  M/s  Kohinoor  Mills

 Limited,  Bombay

 4310.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased

 to  state

 (a)  whether  full  payment  of  Central  Sales  Tax  and  Excise  Duty,  due  since

 1972  to  date,  has  not  been  made  by  the  Kohinoor  Mills  Co.  Limited  ombay;

 and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  and  the  action  being  taken  by  Government

 to  realise  the  same  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance
 (Shri  Pranab  Kumar

 Mukhezjee) :  (a)  &  (0)  The  administration  of  the  Central  Sales  Tax  as  well  as

 the  general  Sales  Tax  law  of  a  State  is  vested  in  the  State  Government  Accord-

 ingly  the  matter  was  referred  to  the  Government  of  Maharashtra  who  have  sent  a

 reply  as  follows

 SABHA  STARRED  QUESTION  7570  FOR  21ST  MARCH  R

 GARDING  PAYMENT  OF  CENTRAL  SALES  TAX  BY  KOHINOOR

 MILLS  CO.  LTD.  BOMBAY  STOP  DISCLOSURE  PROHIBITED

 UNDER  SECTION  9(2)  OF  CENTRAL  SALES  TAX  ACT  READ  WITH

 SECTION  64  OF  BOMBAY  SALES  TAX  ACT  STOPਂ

 The  company  have  paid  full  Central  Excise  duty  since  1972  to  date  No  arr-

 ears  of  Central  Excise  duty  are  outstanding  against  them  except  a  demand  for
 Ita Rs.  4,550  against  which  they  have  filed  an  appeal  to  the  Appellate  Co  11601  or  of

 Central  Excise,  Bombay,  who  has  granted  them  a  stay  order  on  16th  January,
 1975

 Import  of  Long  Staple  Cotton

 4311.  Dr.  L Laxmin  araya alaya  n  Pandeya  Will  the  Minister  of  Commerce  be
 pleased  to  state

 forms
 (a)  whether  India  imports  long  staple  cotton  in  large  quantity  in  different

 38



 सो
 30  18

 9
 6

 क  जे  लिखित
 उत्तर

 (b)  if  so,  the  quantum  th  MOE roy re  of  imported  during  1973-74;  and

 (c)  the  steps  taken  to  reduce  its  11  ort  and  to  boost  up  its  production  in

 India  फ

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Vishwanath  Pratap

 Singh)  (a)  &  (b)  Government  have  no  proposal  at  present  to  import  any  long

 staple  cotton.  Limited  quantities  of  long  staple  cotton  were  imported  in  1973-74

 from  Sudan  and  Egypt.  Quantum  of  imports  from  these  countries  during  1973-74

 was

 Quaatity  हा  bales  of  180  kg.  each

 Sudan  7,120

 42,224 Egypt

 (c)  Ministry  of  Agriculture,  in  coordination  with  various  State  Governments,

 is  implementing  intensive  cotton  development  programmes  as  a  result  of  which

 production  of  long  staple  cotton  has  shown  substantial  increase.  During  1974-75

 long  staple  cotton  is  not  being  imported.

 Scheme  to  attract  Tourists  to  Ranakpur

 4312.  Shri  Lalji  Bhai  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  Government  are  formulating  a  cheme  for  attracting  tourists

 arcnil archit  ecture  of  the to  Ranakpur,  Udaipur  (Rajasthan)  keeping  in  view  the  unique

 temple  there;

 (b)  if  so,  the  broad  details  thereof;  and

 (c)  whether  State  Government  have  made  a  proposal  for  developing  the

 said  place  as  a  tourist  centre  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Tourism  and  =  Civil  Aviation

 (Shri  Surendra  Pal  Singh)  :  (a)  and  (b)  The  Government  is  aware  of  the  impor-

 tance  of  the  temples  at  Ranakpur,  Rajasthan.  Due  to  the  present  constraint  on

 resources  necessitating  a  selective  approach  it  has  not  been  possible  to  include

 the  development  of  tourist  facilities  in  the  Central  Sector  in  the  Fifth  Plan.  How-

 ever,  an  amount  of  Rs.  0.85  lakhs  was  spent  for  bringing  electricity  to  Ranakpur  in

 the  Fourth  Plan.

 (c)  No  proposal  has  been  received  recently  from  the  State
 Government.

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्रों
 से  ली

 जानें  वाली  ब्याज  की  दरें

 4314,  चौधरी  राम  प्रकाश

 थी  गजाधर  माझी  :

 कया  वित्त  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  राष्ट्रीयकृत  बैकों  द्वारा  लघु  उद्योग  कौर  निर्यात कर्ता  फर्मों

 जसे  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्रों  से  ली  जाने  वाली  ब्याज  की  रियायती  दरों  के  बारे  में  व्यवस्था  की

 कौर
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 यर  तो  तत्संबंधी  संक्षिप्त  रूपरेखा  कया है
 ?

 वि  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  सुशीला  :  भर
 सरकारी

 क्षेत्र

 के  बैंकों  सहित  सभी  झ्रनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  के  झुग्गियों  पर  न्यूनतम  ब्याज-दर  लागू होतो  जो

 mana  12.5  प्रतिशत  है  ।  फिर  इस  दृष्टि  से  कि  बैंकों  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  को

 प्रधिकाधिक  मात्ना  में  सहायता  करने  में  प्रोत्साहन  भारतीय  न्यूज  बैंक  प्राथमिक

 कृषि  ऋण  समितियों  अर  किसान  सेवा  समितियों  को  fea  जाने  वाले  विभेद  ब्याज  दर

 योजना  के  अंतर्गत  मंजूर  किये  गय  निर्यात  निवेश  के  लिए  दिए  जाने  वाले  ऋण

 गारंटी  निगम  गारंटी  कारपोरेशन  )  की  गारंटी  योजनाओं  के  गत गत  आने  वालें

 कृषि  wie  तत्संबंधी  कार्यकलापों  के  लिए  एक  बैंक  द्वारा  एक  ही  ऋणकर्ता  को  50,000  रुपये

 की  सीमा  तक  मंजूर  किए  गए  श्रग्रिमों  ate  एक  बैक  से  एक  बार  एक  एकक  को  2  लाख  रुपये  की

 s  सीमा  तक  ऋण  गारंटी  योजना  के  gata  कराने  वाले  छोटे  पैमाने  के  औद्योगिक  एककों  को  मंजूर

 किए  गए  झ्र ग्रिम ों  को  न्यूनतम-ऋण  की  निर्धारित  सीमा  से  बाहर  रखा  है  ।  इस  प्रकार  सरकारी

 भेल  के  इस  प्रकार  को  मुक्त  श्रेणी  के  ग्रम्निम ं  के  लिए  निर्धारित  ब्याज  की  न्यूनतम  दर  से

 fart  दर  पर  ब्याज  लेने ंके  लिए  स्वतन्त्र  हैं  ।  प्रत्येक  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  के

 ऋण  कर्ता के  खातों  पर  लिए  जाने  वालें  ब्याज  की  वास्तविक दर  का  निर्धारण  कई  बातों  को  ध्यान

 में  रख  कर  करता है  जैसे--घटकों  )  का  लेन  देन  में  कैसा  व्यवहार  रहा  कितनी

 mata  के  लिए  सुविधा  मांगी  जा  रही  इस  प्रकार  की  निधि  जुटाने की  लागत  क्या  >  ऋणकर्ता

 का  कायें  संचालन  कैसा  ग्राही  ।  विभेदी  ब्याज  दर  योजना  के  अंतर्गत  श्रम्रिमों  पर  इन

 मिलता  प्राप्त  क्षेत्नों  से  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  हारा  लिए  जाने  वाले  ब्याज  की  दर  4  प्रतिशत  से

 लगभग  प्रतिशत  के  बीच  होती  है  ।  बड़े  बड़े  ऋणकर्ताओ्रों  से  ब्याज  अपेक्षाकृत  ऊंची दरों  पर  लिया

 जाता है  ।

 निर्वात  के  लिए  दिये  गए  भ्रम्रिमों  पर  लिए  जानें  वाले  ब्याज  की  दर  की  अधिकतम  सीमा

 निर्धारित  जो  90  दिन  तक  के  जहाज-पर-लदान-पूरवे  ऋणों  के  लिए  कौर  पश्चिम

 गोले  के  देशों  को  किए  गए  निर्यातों  पर  120  दिन  तक  के  जहाज-पर-लदान-के  बाद के

 ऋणों  भ्र दाय गी  के  ora  पर  दिए  गए  ऋणों  को  छोड़कर  )  के  लिए  तथा  90  दिन

 तक  के  eran  को  किये  गये  निर्यातों पर  11.5  प्रतिशत  वार्षिक  है  ।  विलम्बित  अदायगी

 धार  पर  दिये  गए  जहाज-पर-लदान  के  बाद  के  ऋणों  ऋण  की  पूरी  अवधि  के  लिए

 प्रतिशत  तक  रियायती  दर  से  ब्याज  लिया  जाना  अपेक्षित है  ।

 आयकर  अधिकारियों  को  नकद  पुरस्कार

 4315.  श्री  शशिभूषण  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अ्रायक र  झ्र धि कारियों  को  प्रोत्साहन  के  निमित  नकद  पुरस्कार  देने  संबंधी  कोई
 योजना  बनाई  गई  है  ;

 योजना  का  पूरा  ब्यौरा  क्या है  ;

 आयकर  अधिकारियों  को  गत  तीन  वर्षों  में  विवाद  कुल  कितने  पुरस्कार  दिए  गए  ह

 इस  संबंध  में
 भविष्य

 की  योजनायें क्या  हैं  ?
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 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी )  श्र  आयकर

 विभाग  के  जो  अधिकारी  कौर  aaa  कर  वसूली  कौर  संग्रह  के  महत्वपूर्ण  क्षेत्र
 7

 तैनात  हैं हैं
 उनको  श्रोत्साहन  देने  की  दृष्टि  से  एक  पुरस्कार  योजना  पहली  बार  नवम्बर  1973 में  चालू

 की  गयी  थी  ।  want  विभाग  में  कार्य  का  सारा  क्षेत्र  इस  योजना  के  अ्रंतगंत  नहीं  जाता  ।  यह

 योजना  इसलिए  बनायी  गयी  है  कि  कर  वसूली  अधिकारियों कौर  आयकर  संग्रह  अधिका  रियों  के  एककों

 में  काम  करने  वाले  अघिकारियों  कौर  कर्मचारियों को  प्रोत्साहन  दे  कर  करों  बकाया  वसूली  की

 कठिन  समस्या  को  हल  किया  जा  सके  ।  इस  योजना में  68  क्षेत्रीय  पुरस्कार  र  सारे  भारत  में

 सर्वेश्रेष्ठ  काम  करने  वाले  दो  एककों  को  दो  अखिल  भारतीय  पुरस्कार  देने  की  व्यवस्था  है  ।  जिन

 मामलों  में  कोई  एकक  क्षेत्री  पुरस्कार  पाने  की  रहता  सिद्ध  करता  है  उनमें  उस  एकक  में  काम  करने

 बाले  प्रत्येक  पात्र  व्यक्ति  को  उसके  दो  महीने  के  मूल  वेतन  के  बराबर  नकद  पुरस्कार  दिया

 जाता  जिसकी  न्यूनतम  सीमा  200  रु०  श्र  अधिकतम  सीमा  1,000  रु०  है  ।  अखिल

 तीय  पुरस्कार  के  मामले  में  जिस  एकक  की  इस  पुरस्कार  के  योग्य  पाया  जाता  उसमें

 ones

 वाले  प्रत्येक  पात्रे  व्यक्ति  को  उसके  ती  न  महीने  के  मूल  वेतन  के  बराबर  नकद  पुरस्कार  fam

 जाता है  जिसकी  न्यूनतम  सीमा  300  रु०  alt  अधिकतम  सीमा  1,500  रु०  है  ।  पुरस्कार

 प्राप्ति  की  पात्रता  के  लिए  फलाप्ति  की  न्यूनतम  सीमा  योजना  में  दी  गयी है  ।  फलाती  कीं

 निर्णय  निपटान  '  के  लिये  समग्र  कार्यभार  के  संदर्भ  में  किया  जाता  है  कौर  प्राप्त  प्रतिशत

 श्रनपात  के  आधार  पर  श्रानपातिक  स्क  दिये  जात  हैं  ।

 अभी तक  ,  वह  197  में  काय  की  निष्पत्ति  के  झाधार  AT  1974-75

 में  35  ग्राहक  mage  शौर  449  कर्मचारियों  को ये  पुरस्कार  दिये  गए  हैं  ।  कुछ  आयकर

 आयुक्तों  से  पुरस्कार  के  प्रस्ताव  झ्र भी  भी  रात  mit  अविशिष्ट  मामलों  में  उन  प्रस्तावों

 प्राप्त  होने  पर  पुरस्कार  मंजूर  किए  जाएंगे  ।  योजना ममी  वह  1973-74  में  ही  तो  चाले  की  गई

 वर्ष 1974-75 है  ग्रोवर  इसलिए  कभी  तक  वह  197  3-74  की  काय  निष्पत्ति  के  आधार  प

 में  ही  दिए  गए  हैं  ।

 (4)  इस  योजना  को  प्राग  प्रभी  चालू  रखने  का  इरादा है  ।  परन्तु  इसके  संचालन  से  प्राप्त

 होने वालें  अनभव क श्राघार पर के  आधार  पर  इसमें  पय क्त भय  संशोधन किये  जा  सकते  हैं  ।

 एग्ज़िट  बंक  की  स्थापना

 4316.  श्री  बसंत  साठे  कया  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  एग्जाम  बक  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  की  जांच  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा

 नियत  श्रम-मन्त्रालय  समिति  ने  सरकार  को  अपना  प्रतिवेदन  दे  दिया है

 यदि  at,  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  हैं

 क्या  सरकार  ने  निर्यात  के  वित्तपोषण  के  लिये  श्रलग  बैंक  स्थापित  करने  का  निर्णय

 att कर  लिया

 श्रन्तेंमंत्रालयीय  समिति  द्वारा  दिये  गए  विभिन्न  सुझावों  कौर  की  गई  सिफारिशों

 पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है
 ?

 (=)
 >  ॥ वित्त  मन्त्रालय  में  उप-मम्मी  सुशीला  रोहतगी )  : *  द  a  सरकर  इस  समिति  की

 रिपोर्ट  प्रतीक्षा  कर  रही  है  भ्र  आशा  है  कि  ag  समिति  अपनी  रिपोर्ट  शीघ्र  ही  प्रस्तुत  कर  देगी
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 4317.  Shri  MLS.  Party  :  Will  the  Ministe:  f  Touris  and  Civil  Aviation

 be  pleased  to  state

 (a)  whether  air  hostesses  are  employed  in  Indian  Air  Services  on  the  con-

 dition  that  they  should  be  of  white  or  fair  complexion;  and

 (b)  whether  young  ladies  of  dark  or  brown  complexion  are  not  appointed  to
 ी

 this  post  and  if  so,  the  reasons  therefor

 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Raj  Bahadur)  :  (a)  and  (b)

 No,  Sir.  Selection  of  Air  Hostesses  is  dependent  on  applicants  overall  personality,

 poise,  manners  and  ability  to  converse  fluently  in  English  and  Hindi  or  in  one  of

 the  Indian  regional  languages.

 ब्रिवेस्द्रस  हवाई  तअंड्डा द

 4319.  श्री  ए०के०  गोपालन  पर्यटन झर  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि ं:

 क्या  त्रिवेन्द्रम  हवाई  के  धावन-पथ  को  थोड़ी  सी  अवधि  2000  फूट  कौर

 बढ़ाने  को  कोई  प्रस्ताव  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;

 क्या  वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारण  इस  प्रस्ताव  को  काय रूप  नहीं  दिया  जा

 सर
 बक

 यदि  at,  तो  इस  बारे में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है
 ?

 पेंशन  ग्रोवर  नागर  विमानन  मन्त्री  राज
 :  से  सरकार  ने  64. 79

 लाख  रुपये  की  ग्र नुमा नित  लागत  से  मुख्य  सावन-पार  को  6,000  कट  से  बढ़ाकर  8,000  फूट  कर

 देने  तथा  एप्रन
 कौर  टेक्सी  इत्यादि  को  झ्र धिक  मजबूत  बनाने  के  प्रस्ताव  का  अनुमोदन  कर

 दिया  है  ।  त्रिवेंद्रम  हवाई  wes  के  विकास-किये  के  1975-76  के  दौरान  प्रारम्भ  कर दिये  जाने

 की  तराशा है  ।

 चीनी  के  कारखानों  को  ऋण  देने  के  बारे  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  को  जारी  करिए  गए  निदेश

 4320.  थी  इन्द्रजीत
 गुप्त  :

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतोय  रिजर्व  बैंक  ने  सभी  राष्ट्रीयकृत  बैकों  को  ऐसे  gate  जारी  किये  हैं कि  ये

 चालू  मौसम
 के  दौ  रान  चीनी  के  कारखानों

 को  ऋण  बजे  1972-73  अथवा  1973-74 में  उन  पर  बकाया

 राशि  तक  ही  सीमित  कौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  सुशीला  :  कौर  चीनी के  भण्डारों
 पर  ऋण  भारतोय  रिजर्व  बैक  के  च  घनात्मक ऋण  नियंत्रण  उपायों  के  अनुसार  दिया  जाता है  ।  इन

 के  प्रसार  यह  निर्धारित  कर  दिया  जाता  है  कि  किसी  एक  पार्टी  को  किस  सीमा  तक  ऋण  दिया
 जा  सकता  है  ग्र ऐ से  ऋणों  पर  कम  से  कम  ब्याज  की  दर  दौर  माजिद  क्या  हो  ।  भारतीय  |  ford
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 बैंक  ने  चालू  पेराई  मौसम  में  चीनी  उद्योग  को  ऋण  देने  के  कार्य  में  तेजी  लाने  की  सुविधा  की  दुष्टि

 चालू  मौसम  के  आरम्भ  में  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  को  सलाह  दे  दी  थी  कि  वे  रिजर्व  बैक

 की  ऋण  प्राधिकरण  योजना  के  श्री न  रिज  बेक  के  पूर्व  झ्रनुमोदन  के  बिना  ही  चीनी  के  स्टाफ  की  जीना

 पर  पिछलें  दो  पेराई  मौसमों  के  लिए  स्वीकृत  नियमित  सी  मानों  की  अधिकतम  बकाया  के  बराबर  ऋण

 1974-75 के  पेराई  मौसम  के  लिए  ,  चीनी  मिलों  को  मंजूर  कर  सकते  हैं  रिजर्व  बक  ने  यह

 भी  सलाह  दी  है  कि  यदि  कोई  बैंक  किसी  चीनी  मिल  को  पिछले  दो  पेराई  की  सीमा  से  अधिक  ऋण  सीमाएं

 झ्रावश्यक  समझे  तो  उसे  इस  प्रकार  की  सीमाएं  रिज वे
 बैंक  की  पूर्व  अनुमति  प्राप्त  करने

 के  बाद  ही  देनी  चाहिए  ।

 भारतीय  पटसन  atc  नारियल  जटा  से  बनी  का  य०  Fo  ait  डन सा कं  में

 निःशुल्क  प्रवेश

 4321.  श्री  रोनेन  सेन  :  ear  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यूरोपीय  झ्ाधिक्र  समुदाय  भारतीय  पटसन  भ्र  नारियल  जटा  से  बनी  वस्तुथ्रों

 के  यू०  के
 ०  भ्र  डैनमार्क  में  एक  कौर  ag  के  लिए  नि:शुल्क  प्रवेश पर  सहमत  हो  गया  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उप-सन्ता  विश्वनाथ  प्रताप  fag)  :  zat  यूरोपीय

 ग्रांथिक  समुदाय  1975  के  दौरान  भी  ब्रिटेन  तथा  डेनमार्क  में  भारतीय  पटसन  एवं  कार  उत्पादों  के  लिए

 शुल्क  मुक्त  प्रवेश  जारी  रखने  हेतु  सहमत  हो  गया  है  |  शुल्क मुक्त  प्रवेश  की  भ्र नुम ति  समुदाय  की

 अ्रधिमानों  की  सामान्यीकृत  प्रणाली  के  अ्रन्तगंत  दी  गई  है  अर  यह  बंगलादेश  व  थाईलैंड  में  बनने  वाले

 पटसन  माल  तथा  श्रीलंका  में  बनने  वाले  कयार  उत्पादकों  पर  भी  लाग  है  |

 चाय  व्यापार  निगम

 4322.  श्री  ज्योति  बसु  :
 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  ge  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रारम्भ  से  लेकर  झाज  तक  चाय  ब्या पा र  निगम  के  कार्यकरण  के  क्या  परिणाम  निकले

 रोक

 चाय  व्यापार  निगम  बनाने  का  उद्देश्य  कहां  तक  पूरा  हो  पाया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय
 में  उप-मन्त्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  भारतीय  चाय  निगम

 के  कार्यकरण  के  परिणाम  निम्नलिखित  sy

 जितने  मूल्य  का  व्यवसाय  जवानी

 किया  गया  रु०

 रम्भ से से  1972-73 तके  0.35

 1973-74  0..67  3.11

 सकल  लाभ  0.09  लाख  रु०  था  ।

 कारण  संगठनात्मक  ढांचे  पर  हुआ  आरम्भिक  व्यय  तथा  व्यापारिक  काय  हेतु  अवस्थापना
 >  ध @
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 निगम  का  उद्देश्य  mer  बातों  के  साथ  साथ  चाय  का  निर्यात  जिसमें  पैक्ट  चाय

 शामिल  ग्रोवर  चाय  के  स्वदेशी  बाजार  में  कारोबार  करना  है  |  निगम  अपने  अपने  उद्देश्यों  को  पुरा

 करने  के  लिए प्रयत्नशील है  ।  भ्रमित  1974  में  निगम ने  मे  ०  टन  चाय  का  निर्यात  किया  तथा

 हाल ही  में  इराकी  गवर्नमेंट  परचेज  बोले  किशोर  से  15.  70  लाख  रु०  मूल्य  की  चाय  का  भी  निर्यात

 किया है  !

 स्वदेशी  व्यापार  में  कतिपय  राज्य/किन्द्रीय  सरकारी  संगठनों  को  चाय  सप्लाई  करने  के  ग्र लावा

 1975
 में

 लगभग  3.40
 करोड़  रुपये  मूल्य  की  3000  में

 ०  टन  चाय
 की  सप्लाई  के  लिए  रक्षा

 संविदा

 हासिल  की  गई  है  ।

 भारतीय  वायुसेना  के  सेवामुक्त  वाय  सैनिकों  को  नागर  विमानन
 >

 खपाने

 के  लिए  कार्यवाही

 4323.  श्री  पुरुषोत्तम  काकोडकर  :  व्या  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  वायु  सेना  के  कुछ  सेवामुक्त  वायु  सैनिकों  ने  गत  तीन  वर्षों  में  वाणिज्यिक

 विमान चालकों  का  पाठ्यक्रम  सफलतापूर्वक  पूरा  कर  लिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  सरकार  सेना  के  इन  म्रतुशासित  नवयुवकों  को  उपयुक्त  रोजगार  नहीं  दे  सकी
 कौर

 यदि  तो  उनको  नागर  विमानन  wag  श्रन्यल्र  सरकारी  उपक्रमों  में  खपाने  के  लिए

 कौर  क्या
 कदम

 उठाने  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ?

 पटन  थ्रोट  नागर  विमानन  मस्ती  राज  :  कौर  गत  तीन  वर्षों  के

 दौरान  47
 वायुसेना  कर्मिकों  को  ,

 उनकी  वायुसेना  में  उड़ान  के  अनुभव के  आधार  वाणिज्यिक  विमान

 चालक  लाइसेंस  जारी  किये  गये  थे  |

 ate  रोजगार  विमान चालकों  को  रोजगार  प्राप्त  करने  में  सभी  संभव  सहायता
 दी  जा  रही  है  उनकी  सहायता  के  लिए  उठायें  गये  कदम  निम्न  प्रकार  हैं  :--

 1  नागर  विमानन  विभाग  में  सहायक  विमान  क्षेत्र  प्राधिकारी  के  पद  पर  सीधी  भर्ती  के  नियमों

 में  वाणिज्यिक  विमान चालक  लाइसेंस  को  एक  स्वीकार्य  रहता  के  रूप  में  शामिल  करने

 के  लिए  संशोधन  किया  गया  था  ।

 कृषि  मंत्रालय  ने  बेरोजगार  वाणिज्यिक  विमानचालकों  को  फसल  पर  छिड़काव  करने

 के  लिए  सम् परिवर्तन  प्रशिक्षण (  कन्वर्शेन ट्रे  देने पर  विचार  करना  मान  लिया  है  ।

 इंडियन  एयरलाइन्स  तथा  एयर  इंडिया  को  परामर्श  दिया  गया  है  कि  जहां  कहीं  संभव

 हो  वे  बेरोजगार  वाणिज्यिक  विमानचालकों  का  उपयोग  करें  ।

 राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  जहां  कहीं  संभव  वे  वाणिज्यिक  विम/न-
 चालक  लाइसेंस  धारियों  को  अपने  यहां  नौकरी  देने  पर  विचार  करें
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 Measures  to  Unearth  Black  Money  in  Possession  of  Landlords  and  Rich  Persons

 4324,  Shri  Bibhuti  Mishra  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to

 state  :

 (a)  whether  Government  are  contemplating  measures,  similar  to  those

 adopted  in  the  case  of  Jaipur  Palace,  for  conducting  searches  in  the  premises  of

 landlords  and  rich  persons  to  unearth  gold,  silver  and  other  ornaments;  and

 (०)  ifso,  the  time  by  which  these  measures  will  be  adopted  and  the  estimated

 value  of  gold,  silver  and  other  ornaments  likely  to  be  so  unearthed  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  Pranab  Kumar

 Mukherjee)  :  (a)  Searches  and  seizures  under  the  Income-tax  Act,  1961  can  be  con-

 ducted  only  when  the  conditions  prescribed  in  Section  132  of  that  Act  are  satisfied.

 If  these  conditions  are  satisfied  in  particular  cases,  necessary  action  will  be  taken.

 (b)  Does  not  arise  in  view  of  the  reply  to  part  (a)

 लाभकारी  हवाई  अड्डे

 4325.  श्री  जून  सेठी  :  क्या  प्यारे  कौर  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बतासे  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  कु
 छ  लाभकारी  हवाई  अड्ड  बन्द  कर  दिये  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 \
 पर्यटन  नागर  विमानन  स्त्री  राज

 :  शौर  (aq
 ६  विमानन  ईधन

 के  मूल्यों  में  अत्यधिक  वृद्धि  और  विमान-बेड़े  की  तंग  स्थिति  के  कारण  इंडियन  इंस  ने  कुछ  केन्द्रों

 के  लिये  सपनो  विमान  सेवायें  बन्द  करदी  हैं  जिस के  परिणामस्वरूप  कुछ  विमान  क्षेत्रों  पर  कर्मचारियों

 कौर  सुविचारों में  कमी  कर  दी  गई  ।

 विग  मद्रास  का  बन्द  होना

 4326,  श्री  कण  गोपाल  क्या  बाशी  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जति
 क्या  विग  मद्रास  बन्द  है  यदि  तो  कब

 क्या  तीन  सदस्यों  की  एक  समिति  नियुक्त  की  गई  थी  शौर  यदि  तो  उसके  निष्कर्ष

 नया  हैं  कौर थी

 इस  एकक को  कब  तक  चालू  किये  जाने की  सम्भावना है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय
 में

 उप-मन्त्री
 विश्वनाथ  प्रताप

 :  से  मानव  वालों
 के

 उत्पादों  के  विनिर्माण  तथा  निर्यात  के  लिए  1965 में  स्थापित  विग  इंडिया  aa
 कुछ  समय  से  कोई

 लाभ  नहीं  दिखा  पाया  है  ।  मरत : यह  अध्ययन  करने  के  लिए  एक  कार्यकारी  दल  गठित  करने  का  विचार

 है  कि  किस  वैकल्पिक  कार्य  के  लिये  इस  फैक्टरी  का  उपयोग  किया  जा  सकता है  कौर  इसे  किस  संगठन  को

 भ्रन्तदित  किया  जा  सकता है  ।

 7/L.S,/75
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 i i  ee  पच

 Loan  from  World  Bank  for  Milk  Project  in  M.P.

 4327.  Shri  Phool  Chand  Verma  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased

 to  state  :

 (a)  whether  World  Bank  has  agreed  to  give  long  term  loan  for  a  milk  pro-

 ject  in  Madhya  Pradesh;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof  ?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  C.  Subramaniam)  :  (a)  The  Government  of

 India  has  signed  on  18-12-74  an  agreement  with  the  International  Development

 Association,  an  affiliate  of  the  World  Bank,  for  Sixteen  Million  four  hundred

 thousand  dollars  ($16,400,000)  for  the  Madhya  Pradesh  Dairy  Development  project.

 (b)  The  Project  is  an  integrated  program  to  increase  the  production  of  milk

 in  rural  areas  of  M.P.  through  the  development  of  village  dairy  co-operative

 societies  and  unions  thereof.  The  main  components  include

 (a)  construction  and  expansion  of  dairy  plants  and  construction  of  cattle

 feed  mills,  (9)  cattle  breeding  including  importation  of  exotic  pure  bred  cattle,

 frozen  semen  and  related  equipment  and  establishment  of  a  breeding  farm  for  exotic

 bulls,  bull  farms,  animal  health  services  and  related.  facilities.  (c)  establishment

 and  operation  of  training  centres  and  extension  programs  and  (d)  provision

 of  consultants’  services  and  Fellowships  abroad.  The  project  1s  expected

 to  be  completed  by  June  30,  1981.

 विदेश  से  व्यापार  की  प्रमुख  का  श्रायात

 4328.  श्री  मधु  दंडवते  :  क्या  वाणिज्य  माधवी  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1974  में  अमरीका  ,  रूस  ate  पश्चिमी  जमनी  से  व्यापार  की  किन-किन

 प्रमुख  वाहनों  का  आयात  किया  गया  ;

 इन  वाहनों  को  लगभग  कुल  मूल्य  कितना  है  ate  समेकित  धनराशि  कितनी  है  |

 क्या  rare  सूची  में  से  कुछ  प्रमुख  वस्तुएं  निकाली  जाने  की  सम्भावना  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 एक वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  तथा

 विवरण  संलग्न  है  ।

 तथा  मदों  की  स्वदेशी  श्रीनिवास  झ्रायातों  के  स्थान  पर  mardi
 की  जगह  प्रयुक्त  होने  वाले  माल  को

 ध्यान  में  रखकर  श्रायात  नीति  का  सतत  रूप  से  पूर्वावलोकन
 किया  जाता  है  ।  आयात  नौति

 की
 घोषणा  प्रति

 वर्ष  अप्रैल  में  होती है  ।
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 विवरण

 प्रमख  मदों  के  श्रायात

 लाख
 रु०

 में

 क्रमिक
 a

 वस्तुए  1973-74  अप्रेल-जून

 1974-75
 ee  ne  नधना  लाा

 ~
 श्रम रोका

 19474  273

 बिजली  की  मशीनों  को  छोड़कर  अरन्य  मशी नें  4644  745

 7138  742 बिना  were  निर्दिष्ट  नहीं  है

 1584  363 विद्युत  उपकरण  तथा  साधना

 परिवहन  उपस्कर  2224  581

 विनिर्मित  3653  815

 14] arf:
 तत्व  तथा  संघटक  1297  293

 सोयाबीन  का  तेल  1069  103

 5151 ग्रामीणों  का  कुल  49341

 सोवियत  संघ

 108717  9088 गेहूं

 गैर  वित्तीय  4351  1279

 विद्युतीय  मशीनें  753  128

 942  431 लोहा  तथा  इस्पात

 कागज तथा  मत्ता  779  451

 जस्ता  888  362

 विनियमित  468  800

 कच्ची  रूई  430  618

 आयातों  का  कुल  योग  24975  15149
 नन

 परिचय  जमाने

 मशीनें  बिजली  की  मशीनों  को  छोड़कर  6626  2390

 लोहा  तथा  इस्पात  3444  1556

 विनिर्मित  उबरकर  1777  692

 विद्युत  उपकरण  तथा  साधना  1706  370

 रासायनिक  तत्व  तथा  भौतिक  1169  315

 परिवहन  उपस्कर  889  293

 अधिक  तथा  भेजी  उत्पाद  464  123

 प्राया तों
 का  कुल  योग  19575

 —— Se a a न
 6363

 ऋण  आधार  पर  मूल्य  अनुमानित  ।
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 ~
 केन्द्रीय  सरक

 a  ae था ह  नके  रल  सरकार  को  जोर  बकाया रल  CONT  .  नग  ऋण

 4329.  श्रीमती  भार्गवी  तनकप्पन  :  क्या  वित्त  adi  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 इस  समय  केन्द्रीय  सरकार  के  केरल  सरकार  की
 ae

 कुल  कितनी  राशि  के  ऋण  बकाया

 हैं  ;

 केरल  सरकार  इन  ऋणों  का  भुगतान  किस  प्रकार  करती

 वह  व्याज  के  रूप  प्रति  वर्ष  कितनी  धन  राशि  का  भुगतान  करती  है
 ?

 वित्त  मन्त्री  सी०
 1973-74

 के  oa  में  केरल
 सरकार

 पर
 केन्द्रीय

 ऋणों  की  कुल  बकाया  रकम  लगभग  366  करोड़  रुपये थी  ।

 छटे  वित्त  आयोग  ने  जिन  संशोधित  शर्तों की  सिफारिश  की  थी  उनके  अनुसार कई  प्रकार

 के  ऋण  चुकायें जा  रहे  हैं  |  सरकार  द्वारा  अ्रायोग  की  सिफारिशों  केरल  सरकार  31

 ATS  1974  को  बकाया  कुछ  प्रकार  के  ऋणों  के  मामले  15  से  25  वर्ष तक  की  अवधि में  चुकाये

 जाने  की  परिकल्पना
 की  गई  है  ।

 1974-75  में  केरल  द्वार  दिये  जाने  वाले  व्याज  की  रकम  का  लगभग
 16

 करोड़
 रुपये  का  है  ।

 चाय  बो  के  सदस्य

 4330.  श्री  एम०  राम  गोपाल  रेड्डी  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  चाय  बोर्ड  के  सदस्यों  की  संख्या  कम  करने  का

 यदि  at,  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  विश्वनाथ  प्रताप

 चाय  बोर्ड  का  आकार  कम  करने  के  लिए  चाय  उद्योग  के  बारे  में  टास्क  फोर्स की  सिफारिश

 सरकार  ने  मान  ली  है  ताकि  यह  सुसम्बद्ध तथा  सुगठित  हो  सके  |

 चाय  बोर्ड
 जिसका  शीघ्र  ही  पुनर्गठन  किया  40  सदस्यों की  बजाय  30  सदस्य

 होंगे ।

 यूरोपीय
 श्राथिक  समुदाय  क  देशों  में  भारतीय  हथकरघा  उत्पादों  की  सम्भावनाएं

 4331.  श्री  राम  हेडाउ  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को
 यू  रोपीय  श्रमिक  समुदाय  के  देशों  में  भारतीय  हथकरघा  उत्पादों  की

 सम्भावनाओं के  बारे  में  जानकारी  है  ;

 यदि
 तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ;

 क्या  इन  देशों  को  निर्यात  की  जा  सकने  वाली  वस्तु ग्न ों का  पता  लगाया  गया  यदि

 तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  कया  शौर

 क्या  सरकार का  विचार  इस  सम्बन्ध  में  कोई  समझौता  करने  का  यदि
 तो

 तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?
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 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  विश्वनाथ प्रताप  :  जी  हां  ।

 यूरोपीय  श्रमिक  समुदाय  के  देशों  में  भारतीय  हथकरघा  उत्पादों  के  लिए  विद्यमान

 संभाव्यता  का  लाभ  उठाने  के  लिये  जो  कदम  उठाये  गयें  हैं  उनमें  विशेषीकृत  प्रदर्शनियों  में  भाग

 विदेशों  में  खरीदारों  तथा  भारतीय  व्यापारियों  दोनों  की  टीमों/प्रतिनिधि  मण्डलों  की

 विभागीय  भण्डारों  के  माध्यम  से  संवर्धन  शादी  के  लिए  प्रस्थापनाएं  शामिल  हैं  ।

 विशेष  निर्यात  संभाव्यता  वाली  जो  हथकरघा  मरें  हैं  उनमें  सूत  तथा  रेशम  की

 परदे  तथा  wea  साज-सामान  शामिल  हैं  ।

 (a)  यूरोपीय  श्रमिक  समुदाय  के  देशों  में  उपलब्ध  कतिपय  अधिकतम  सीमा  के  भीतर  वार्षिक

 निःशुल्क  कोटे  के  अलावा  निःशुल्क  श्रथ्रिकतम  सीमा  स्तर  में  सुधार  करवाने  कौर  जो  ग्न्य  हथकरघा

 उत्पाद  इस  समय  शामिल  नहीं  है  उनके  सम्बन्ध  में  निःशुल्क  व्यवहार  लागू  करवाने  के  लिए  भी  प्रयास

 किये  जा  रहे  हैं  ।

 सेना  एण्ड
 प्रिण्डलेज  बंक

 द्वारा
 की  जानें  वाली  करों  की  चोरी  की  जांच

 ्  ware 4332.  थी  सुखदेव  प्रसाद
 वर्मा  :

 बया  वित्त  मस्ती  पह  att  ai

 क्या  सरकार  ने  नेशनल  एण्ड  ग्रिन्डलेज  बैंक  लिमिटेड  द्वारा
 की  जाने

 बाली  करों
 की

 चोरी

 की  शिकायतों की  जांच  कर  ली  कौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  कया  कार्यवाही
 की

 गई  है  ?

 चित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  प्रणब  कुमार

 कर-निर्धारण वर्ष  1970-71 कौर  वर्ष  197  1-72  के  लिए  बंक  के  कर-निर्धारण  पहले

 ही  पूरे  किये  जा  चुके  हैं  ।  प्राप्त  सूचनाओं  तथा  विभाग  द्वारा  गई  व्यापक  जांच  के  श्राधार पर

 उनमें  उपयुक्त  वृद्धियां  कर  दी  गई  हैं
 ।  इन  भ्रधिकांश  वृद्धियाँ

 के
 खिलाफ  अपीलें गई  हैं  ।  बैंक

 के  कुछ  पूर्ववर्ती  कर-निर्धारण  में
 भी

 कर  निर्धारण
 की

 कार्यवाही  फिर  से  चालू की  गई  है
 ।

 पॉलिएस्टर  फाईबर  का  आयात

 4333.  श्री  मत  लिमये  :
 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  6  1974  के  तारांकित प्रशन  संख्या

 352  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1970  के  बाद  पोली  एक्टर  फाइबर का  आयात  करने
 के  लिए  पार्टियों

 को  दिये  गए  रिलीज  att  के  बारे  में  इस  बीच  जानकारी  एकत्र कर  ली  गई
 >  झ्र a

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी site  कया है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  विश्वनाथ  प्रताप

 सि

 ष
 \.

 तथा  जी  हां  ।

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  जिसमें  aa  तक  एकत्र की  गई  जानकारी  दर्शाई गई  है  ।
 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  eto  .  9261/75]
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 देश  के  महत्वपूर्ण  भागों  से  वाराणसी  को  विमान  सेवा  उपलब्ध  करने  का  प्रस्ताव

 4334.  श्री  राजदेव  सिह  :  क्या  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मन्त्री  बताने  की

 करेंगे कि  :

 क्या  वाराणसी  के  सांस्कृतिक  अर  शैक्षणिक  महत्व  को  ध्यान  में  रखते
 \

 देश  के  प्रत्येक  केन्द्र  या  महानगर  वाराणसी  को  विमान  सेवी  की  व्यवस्था  करने  सरकार  का

 विचार  है  ;

 ear  वाराणसी  से  काठमाण्डु  के  लिए  सीधी  विमान  सेवा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  देश  के

 येक  महत्त्वपूर्ण  भाग  से  वहां  के  लिए  विमान  सेवा  की  व्यवस्था  करने  की  आवश्यकता  ौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार की  क्या  प्रतिक्रिया है
 ?

 पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मन्त्री  राज  :  से  वाराणसी  पहले  ही

 दल्लो  ait  कलकता  से  विमान  द्वारा  जुड़ी  हुई  है  ।  इंडियन  एयरलाइन्स  वाराणसी  अर

 मांडू
 के  बीच  भी  एक  विमान  सेवा  परिचालित  करती  है  ।  यातायात  मांग  फिलहाल  वाराणसी

 तथा  देश  के  ठप्प  महानगरों  के  बीच  सीधी  विमान  सेवाओं  की  व्यवस्था  के  प्रामीत्य  स्थापित  नहीं

 करती  है  ।

 विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  उपबन्धों  का  पालन  करने  वाली  विदेशी  कम्पनियां

 4335.  श्री  राजा  कुल कर्णों  :  कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  को  उन  विदेशी  कम्पनियों  से  अब  तक  कितने  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हो  गए  हैं  जो

 विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  seater  जारी  किये  गये  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  का  पालन  करने

 के  लिए  सहमत हो  गई  और

 ऐसी  विदेशी  कम्पनियां  कौन  कौन  सी  हैं  ?

 वित्त  मन्त्री
 सी

 ०  आर  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  ऑ्रधिनियम

 की  धारा  29  (2)  के  श्रन्तगंत  बिदेशी  कम्पनियां  शौर  भारतीय  कम्पनियों  जिनके  40

 प्रतिशत  से  ग्रसित  शेयर  गैर  निवासियों  के  पास  प्राप्त  हुए  प्रार्थनापत्रों  पर  इस  सम्बन्ध  में

 सरकार  द्वारा  घोषित  निर्देशों  के  अनुसार  जिसकी  एक  प्रति  20  1973  को  लोक  सभा

 के  पटल  पर  रखो  गई  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  इस  समय  यह  कहना  सम्भव  नहीं  है  कितनी

 कम्पनियों  ने  इन  निर्देशों  का  पालन  करना  स्वीकार  कर  लिया  है  क्योंकि  इन  प्रार्थना पन्नों  पर

 विभिन्‍न  चरणों  में  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 National  Tourism  Authority
 4336.  Shri  M.C.  Daga  :  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  the  attention  of  the  Department  of  Tourism  has  been  drawn  to  an
 article  entitled  Tourism  Authorityਂ  published  in  Hindustan  Timesਂ
 dated  the  22nd  February,  1975  and  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto  ;

 (0)  whether  Governm  ent  propose  to  take  important  decisions  in  regard  to  ear-
 ning  of  foreign  exchan
 ting  the  tourists;  and

 ge,  improving  the  image  of  Department  abroad  and  attrac-
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 (c)  if.so,  the  broad  outlines  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri

 Surendra  Pal  Singh)  :  (a)  to  (c)  Yes,  Sir.  The  article  is  within  the  knowledge  of

 WALL  GL ent  ar  Ww  A  ee eq  rove)  rity 11  12.0  Pea nu  AULD roces  5.  Some  of  the the  Government.  ‘Decisions’  by  Governm  al  p

 recent  decisions  taken  by  Government  to  step  up  ton Uilst  Lalli irist  traffic  are  indicated  in

 the  attached  statement.

 Statement

 a
 L  iw ha  Government  has  decided  to  intreduce  ‘Discover  India  promotional

 fares’  payable  in  foreign  exchange  from  Ist  September  1974  They  are

 US  $200  for  14  days  and  US  $  275  for  21  days’  un  ed  travel  on  the

 domestic  sectors  Of  Indian  Airlines.

 To  promote  mountaineering  and  trekking,  certain  restricted  areas  in

 Jammu  &  Kashmir,  U.P.  and  Himachal  Pradesh  have  been  declared

 open  recently  to  foreign  tourists  at  the  instance  of  the  Department  of

 Tourism.

 A  vigorous  market-oriented  drive  has  been  launched  in  the  potential

 markets  abroad.  Under  the  ‘Operation  Europe’  and  ‘Operation  U.S.A.’

 launched  in  collaboration  with  Air  India,  efforts  are  being  made  to

 attract  more  tourists  from  Europe  and  the  America.

 A  Government  of  India  Tourist  Office  is  being  opened  in  West  Asia  to

 attract  tourists  from  the  oil  rich  countries.

 {Intensive  publicity  programme  in  India  and  abroad  with  improved

 quality  of  literature  has  been  undertaken.

 The  policy  regarding  charter  flights  has  been  liberalised.

 Visa  fees  for  a  number  of  countries  on  a  reciprocal  basis  have  been

 abolished.

 क The  period  of  validity  of  the  21-day  landing  permit,  which  permits a  visa-

 free  entry,  has  been  raised  to  28  days.

 Facilitation  procedures  at  airports  have  been  improved.

 10  As  a  part  of  publicity  drive,  the  Tourism  Department  invites  every

 year  travel  agents  and  travel  writers  journalists/TV  film  producers  from

 abroad  for  familiarisation  visits  to  India.

 11  Holiday  resorts  at  Gulmarg,  Kovalam  and  Goa  are’  being  created  for

 destination  traffic.

 Wild-life  tourism  is  being  developed  to  attract  wild  life
 enthusiasts  from

 abroad.

 13  Financial  assistance  is  given  to  vcluntary  organisations,  institutions

 and  other  private  parties  the  tourist  trade  by  way  of  grants  and  loans

 for  improving  and  augmenting  tourist  facilities.
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 14.  rict  लि Ploet  la  cilities  at  important  tourist  centres  are  being  improved Existing  tou

 wherever  po  ssible ooslUle,.

 15.  Places  of  tourist  interest  including  archaeological  monuments  are  being

 developed.

 16.  A  training  programme  for  building  up  a  cadre  of  trained  and  qualified

 personnel  for  manning  tourist  services  is  being  organised.

 17  Sp2cial  point-to-point  fares  have  also  been  introduced  on  some  interna-

 tional  sectors  of  Air  India  e.g.  New  York/Bombay/Delhi,  Paris/De!hi/

 Bombay/Calcutta  etc.  within  the  IATA  framework.  Continuous  efforts

 are  being  made  through  Air  India  to  introduce  attractive  promotional

 fares  on  as  many  sectors  as  possible  to  reduce  the  initial  cost  of  travel  to

 India  and  to  face  the  stiff  competition  from  other  tourist  destinations.

 Journalists  provided  Passes  for  free  Travel  in  Air  Flights

 4337.  Shri  R.V.  Bade  ;  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  some  journalists  had  been  provided  passes  for  travelling  free

 in  air  flights  during  the  last  two  years  :

 (0)  ifso,  their  names  and  the  news  agencies  and  newspapers  they  represent
 as  also  the  number  of  subscribers  thereof,  separately  ;  and’

 (c)  the  criteria  on  which  they  were  selected ?

 Sir.

 The  Minister  of  Tourism  and
 Civil

 Aviation  (Shri  Raj  Bahadur)  :  (a)  Yes,

 (b)  A  statement  containing  the  names  of  the  journalists  and  the  news  agen-

 cies/newspapers  they  represent,  is  attached.  [Placed  in  Library  See  No.  L.T.-

 9262/75].  As  regards  subscribers  thereof,  the  information  is  not  readily  available.

 (c)  Such  free  passes  are  provided  by  the  Corporations  to  journalists  writing
 on  Aviation  and  Tourism  topics.

 aaa  भोगी  कर्मचारियों  दारा  लिए  जाने  वाल  ऋण  क  स्रोत

 4338.  श्री  बीरेन  दत्त  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वीं  1970-71  में

 शहरों  में  रहने  वाले  शारोरिक  काम  न  करने  वाले  कर्मचारियों  की  ऋणयग्रस्तता  के  सर्वेक्षण  के  बारे

 में
 रिजवी

 बैंक  के  बुलेटिन  में  उल्लिखित ऋणों  के  सोत  त्या  हैं  जिनसे  शारीरिक  काम  न  करने  वाले

 )  कर्मचारी  ऋण  लेते

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  )
 :  रीजन  बैंक  बुलेटिन  में  प्रकाशित

 रिपोर्ट  के  अनुसार  ये  ऋण  नियोजक  अथवा  जीवन  वाणिज्य  सहकारी
 बैंकों  waar  चिट  किराया-खरीद  व्यावसायिक

 संबंधियों  अर  मिलनों  आदि  से  लिए  गए  ।
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 भारतीय  रूई  निगम  दारा  are  प्रदेश  में  रूई  की  खरोद

 4339.  श्री  वाई०  ईश्वर  रेड्डी  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  रूई  निगम  ने  श्रीधर  प्रदेश  में  रूई  के  बाजार  में  प्रवेश  करने  का  निर्णय

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  हैं  शर  इस  बारे  में  कया  कार्यवाही  की  जा  रही है
 ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  तथा  जी

 रूई  निगम  ने भ्रांघ्र  प्रदेश  में  रूई  की  खरीदारी  शूरू  करदी

 हथकरघे  तथा  fara  चालित  करघे  द्वारा  निमित  कपड़े  का  निर्यात

 4340.  श्री  नरसिंह  नारायण  पाण्डे  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हथकरघे  तथा  विद्युत  चालित  करघे  हारा  निमित  विशेष  रूप  से

 संगियों  ate  पलंग  की  चादरों  का  विदेशों  को  निर्यात  करने  के  प्रश्न  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है

 (a)  क्या  निर्यात  के  लिए  खुलें  बाजार  से  इन  कपड़ों  को  खरीदने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  सरकार

 के  विचाराधीन  है  ;  शर ह

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  सरकार  स्वयं  किसी

 हथकरघे  और  विद्युत  चालित  wet  द्वारा  निर्मित  कपड़े  का  निर्यात  नहीं  करती  है  परन्तु  ऐसे

 निर्यातों  को  प्रोत्साहन  देती  है  ।

 जी  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सिक्योरिटी  पेपर  होशंगाबाद  के
 कम  बारियों  की  मुश्नत्तली/बर्खास्तगी

 4341.  श्री  नीतिराज  सिह  चौधरी  :  क्या  वित्त  न य  रली  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 रिटी  पेपर  होशंगाबाद  के  कितने  कर्मचारी  1  1973  से  मुश्न्ल/बर्खस्त  किये  गये

 उनकी  मुग्रत्तली/बर्खास्तकी  के  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मदिरालय  में  राज्य  मन्त्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  ):
 1  1973  के  बाद  की

 वधि  से  सम्बन्धित  सूचना  इस  प्रकार  है

 (i)  5  कर्मचारियों  को  बर्खास्त  किया  गया  है  जिनमें  3  को  न्यायलय  द्वारा  अ्रतुचित  कार्यों

 के  लिये  अ्रपराधी  शोधित  किये  जाने  के  चौथे  को  अपनी  पहले  की  नौकरियों
 s
 से  निकाले  जाने  से  सम्बन्धित  तथ्यों  को  छिपाने  के  कारण  कौर  पांचवें  को  अ्रपने

 ड्यूटी  पर  कार्य  कर  रहे  पर्यवेक्षक  पर  हमला  करने  के  कारण  बर्खास्त  किया  गया  है  |

 (ii)  पांच  कर्मचारियों  को  भ्रनधिकृत  रूप  से  लगातार  एक  लम्बे  समय  तक  ड्यूटी  से  गैर-हाजिर

 रहने  के  कारण  नौकरी  से  हटा  दिया गया  है  ।

 (iii)  पांच  कमेंचारी  इस  समय  निलम्बित  हैं  जिनमें  से  चार  को  उनके  विद्ध  विशेष  फौजदारी

 के  मामले  होने  के  करण  निलम्बित  किया  गया  था  कौर  पांचवें  को  उच्चाधिकारियों  के

 आदेशों  का  पालन
 न

 करने  पर  अपने  कर्तव्य  की  ग्रवहेलना  के  लिए  |
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 Orders  from  Yugoslavia  for  Supply  of  Wagons

 4342.  Shri  Dhan  Shah  Pra  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased

 to  state  :

 (a)  whether  Burn  and  Company  had  received  orders  from  Yugoslavia  for

 the  supply  of  wagons  ;

 (b)  whether  Yugoslavia  sells  these  wagons  further  to  U.S.S  on  higher

 prices;  and

 (c)  if  so,  the  facts  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Vishwanath  Pratap

 Singh) :  (a)  S.T.C.  have  a  contract  for  supply  of  wa
 pens

 to  Yugoslav  Railways.

 Burn  and  Company  are  supplying  300  wagons  against  this  contract.

 (b)  We  have  no  such  information

 (c)  Does  not  arise

 व्यापार  विकास  प्राधिकरण  के  विरुद्ध  आरोप

 4343.  श्री  बनमाली  बाब  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनकी  कलकत्ता  यात्ना के  दौरान  व्यापार  विकास  प्राधिकरण  के  विरुद्ध  अनुसंधान

 तथा  विश्लेषण  एए  विग  सम्बन्धी  कार्यों  तथा  कुछ  नियुक्तियों  के  सम्बन्ध  में

 गम्भीर  आरोप  लगाये  हैं

 क्या  इन  ray  की  जांच के  सम्बन्ध  में  एक  समिति  स्थापित  की  जायेगी  ;  कौर

 यदि  तो  कब  तथा  उसकी  मुख्य  विशेषतायें  क्या  हैं
 ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उप-मन्ता  विश्वनाथ  प्रताप  जी  नहीं

 तथा  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 अमरीका  से  सहायता

 4344.  श्री  करार  Alo  स्वामीनाथन  :  ्  चित्त  मन्त्री यट  बताने  की  कृपा करेंगे  कि

 चालू  वित्तीय वर्ष  के  लिए  भारत  को  अ्रमरीका  ने  कुल  कितनी  सहायता  देने  का  निश्चय  किया  है
 ?

 faa  मन्त्री  सी  ०  सुब्रह्मण्य ):  अमरीकी  सरकार  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  भारत  को  ऋण

 राहत  के  रूप  में  चार  करोड़  0  लाख  डालर  की  सहायता  देने  के  लिए  सहमत  हो  गई  है  ।

 एशियाई  सांझा  बाजार  की  स्थापना

 1345.
 श्री  हरि  किशोर सिह  :  क्या  वाणिज्य  मिली  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 एशियाई  सांझा  बाजार  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  wa  तक  कितनी
 प्रगति

 की  गई  है  अ्रथवा  कौन  सी  अग्रेतर  कार्यवाही  की  गई  है  ;  कौर

 तत्सम्बन्धी मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उप-मस्ती  विश्वनाथ  sea  सिह  )  :  तथा  एशियाई

 सांझा  बाजार  स्थापित  करने  के
 लिए

 कभी  तक  कोई  विशेष  प्रस्थापना नहीं  है  ।  2  अक्तूबर

 गे



 लिखित  उत्तर 30
 1896

 से  अक्तूबर  तक
 नई  दिल्‍ली  की  यात्रा  के  दौरान  महामहिम  शाहंशाह  ईरान  की  प्रधान  मन्त्री  के

 साथ  हुई

 विस्तारों  के  दौरान  यह  सहमति  हुई  थी  कि  समग्र  क्षेत्र  के  जिसमें  भारतीय  महासागर  के  तटीय

 देश  भी  शामिल  कौर  अ्रधिक  प्राथमिक  तथा  सांस्कृतिक  सहयोग  की  गुंजाईश  है  ।

 आन्तरिक  सुरक्षा  बनाए  रखना  अधिनियम  के  अ्रन्तगंत  की  गई  कार्यवाही  के  दौरान

 पकड़े  गए  माल  की  कीमत

 4346.  श्री  एस०  कार  दा मारी  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आन्तरिक  सुरक्षा  बनाये  रखना  श्रधिनियम/विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  wie  तस्करी

 विधियां  निवारक  अ्रधिनियम  के  भ्रस्तगंत  की  गई  कार्यवाही  के  दौरान  पकड़े  गये  माल  का  उनके  मूल्य

 सहित  ब्यौरा  क्या  है  ;

 उन  का  निपटान  किस  प्रकार  किया  गया  ;  और

 क्या  तस्करी  गतिविधियों  में  कोई  कमी  हुई  है  कौर  यदि  तो  किन  वस्तु ग्र ों  के  संबंध

 में  तथा  ऐसा  विश्वास  करने  के  व्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (sit  प्रणब  कुमार  आन्तरिक  सुरक्षा  अनुरक्षण

 )  अ्रध्यादेश  तथा  तस्करी  क्रियाकलाप  निवारण  शभ्रधिनियम  में  माल  पकड़ने  की  नहीं  रितु

 केवल  व्यक्तियों  की  निवारक  नजरबन्दी  की  व्यवस्था  है  ।

 उपर्युक्त  भाग  को  देखते  हुए  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 तस्करी-विरोधी  अभियान  के  परिणामस्वरूप  तस्करों  के  गिरोहों  के  मुख्य  भारतीय

 सम्पर्क  तोड़  दिये  गये  हैं  ae  तस्करी  की  गतिविधियों  को  रोक  दिया  गया  है  ।  गुप्त  सुचना  रिपोर्टों  से

 पता  चलता  है
 कि

 उक्त  अ्रभियान  के
 देश  में

 निषिद्ध  वस्तुझों  का  कम  हो  गया  है

 तथा  भारत  में  बड़े  शहरों  ate  नगरों  में  तस्करी  की  वाहनों  का  खुला  प्रदर्शन  बहुत  कम  हो  गया  है  2

 इस  बात  की  पुष्टि  इस  तथ्य  से  भी  होती  है  कि  विदेशी  टेक्सटाइल्स  तथा  घड़िया  जैसी

 तस्करी  की  वस्तुभ्रों  के  मूल्य  बढ़  गये  हैं  ।  इसके  हालांकि  आ्रान्तरिक  सुरक्षा  भ्रनुरक्षण

 नियम  के  पहले  wile  बाद  को  अवधि  के  दौरान  माल  पकड़ने  की  मासिक  घटनायें  उतनी

 ही  रहीं  तथापि  बाद  की  अवधि  में  प्रतिमास  पकड़े  गये  माल  का  कुल  मूल्य  लगभग  श्राधा  रह  गया  था  |

 C.  B.  I.  Enquiry  against  Officers  of  STC.

 4347.  Shri  Ishwar  Chaudhry

 Shri  Atal  Behari  Vajpayee
 Shri  Hamendra  Singh  Banera

 Shri  Jagannathrao  Joshi  :

 ‘Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  erate ऊ  ६  १../
 +h
 the  number  of  officers  in

 the  State  Trading  Corporation  against  whom  the  C.B.I.  has  conducted  an  enquiry
 at  any  time  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Vishwanath  Pratap
 Singh)  :  Since  1966,  the  C.B.I.  has  conducted  enquiries  against  37  officers  of  the
 State  Trading  Corporation.
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 कोयला  में  इलेक्ट्रोनिक्स  क  सामान  के  लिए  निर्यात  प्रोसेसिंग  जोन  की  स्थापना

 4348.  श्री  व्यालार  रवि  :  क्या  वाणिज्य  मस्ती
 यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  कोचीन  में  इलेक्ट्रोनिक्स  सामान  के  लिए  एक  निर्यात  प्रोसेसिंग  जोन

 स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  अ्रन्तिम  निर्णय  कर  लिया  शौर

 यदि  तो  इस  मामले  में  निर्णय  करने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag):  तथा  केरल  सरकार

 से  gave  किया  गया  था  कि  वें  एक  विशिष्ट  अभिकरण  भारतीय
 विदेश  व्यापार  संस्थान से  कोचीन

 में  एक  निर्यात  प्रोसेसिंग  ज़ोन  स्थापित  करने  के  लिए  की  गई  प्रस्थापना  पर  एक  सम्भाव्यता  भ्रध्ययन

 जैसे  ही  र  जब  बह  राज्य  सरकार  से  सम्भाव्यता  अ्रध्ययन कराये  तथा  कुछ  जानकारी  भी  दें  !

 वेदन  तथा  अपेक्षित  जानकारी  प्राप्त  हो  विनिश्चय  ले  लिया  जायेगा  |

 नाशवान  वस्तु ग्न ों  के  निर्यात  को  मात्रा

 4349.  श्री  भाऊसाहेब  धामनकर :  क्या  वाणिज्य  मस्ती यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 इस  समय  फूलों  तथा  फैशन  की  ae  जैसी  नाशवान  पदार्थों  का  विदेशी

 मुद्रा  के  रूप  में  कितना  निर्यात  किया  जाता  तौर

 इन  वस्तु झ्र ों  के  निर्यातकों  की  क्या  कठिनाइयां  हैं
 ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  विश्वनाथ  प्रताप  1973-74  में

 सब्जियों  समेत  )  तथा  फूलों  के  निर्यातों  का  मूल्य  लगभग  7.16  करोड़  रु०  यह  मालूम

 नहीं है  कि  की  वस्तुएंਂ  मद  सही  रूप  में  क्या  हैं  कौर  उनमें  कौन  कौन  सी  वस्तुएं  शामिल  मत

 इसके  बारे  में  जानकारी  देना  संभव  नहीं  है  ।

 हमारे  निर्यातकों के  सामने  खाने  वाली  प्रमुख  समस्याएं  हैं  :  ऊंचा  हवाई  भाड़ा  लगाया

 जाना  प्रौढ़  मौसम  के  दौरान  ब्रिटेन  तथा  पश्चिम  एशियाई  देशों  को  फल  तथा  सब्जियों के  निर्यात  के

 लिए  विमानों में  प्र्याप्त  जगह  न  मिलना  कौर  कतिपय  आयातक  देशों  द्वारा  इन  मदों  के  आयात  पर

 आयात  शुल्क  लगाया  जाना  |

 जल्दी  खराब  हो  जाने  वाली  वस्तुभ्रों  का  निर्वात  बढ़ाना

 4350.  श्री  माऊसाहेब  धामन कर :  व्या  वाणिज्य  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  क्या

 जम्बो  जैट  सेवा  पर  होने  से  उत्पन्न  हुई  नई  मण्डियों  की  सम्भावनाओं का  उचित  उपभोग  जल्दी

 खराब  हो  जाने  वाली  जैसे  फूलों कौर  फैशन  की  वस्तुयें का  निर्यात  बढ़ाने  के

 जिनकी काफी  मांग  कया  कार्यवाही की  जा  रही  ताकि  पश्चिम  योरूप  के  प्राय  ग्राहकों

 जा  सके  ?

 की
 वर्ष  भर  की  मांग

 को
 पूरा  करने  के  लिए  विमान  द्वारा  माल  के  यातायात  में  वृद्धि का  पूरा  लाभ  उठाया

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  विश्वनाथ  प्रताप

 ताजे  फलों  तथा  सब्जियों  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  निर्यातकों  को  एक  प्रोत्साहन  देती
 है  जिसके  द्वारा  उनके  द्वारा  किए  गए  निर्यातों के  भझ्राधार  पर  पैकेजिंग  सामग्री  आयात  करने के
 लिए  s  प्रतिशत

 आयात  प्रतिभूति
 की  अनुमति  दी  जाती  है  ।

 36



 30  फाल्गुन  1896
 लिखित  उत्तर

 वाययान  ara  निर्यात  बढाने  के  लिए  पक  उच्च  स्तरीय  स्थायी  समन्वय समिति  स्थापित  की

 जा  चूंकि है  ।

 की  चीजोंਂ  का  शौर  प्रतीक  ठीक-ठीक  विवरण  होने  पर  इसके  सम्बन्ध  में

 कारी  देना  संभव  नहीं  है  ।

 सरकारी  काय  के  लिए  विदेश  भेजे  गए  संसद  सदस्यों  ate  अधिकारियों  के  प्रतिनिधिमंडल

 4351.  श्री  रोबिन  ककोटी  क्या  वित्त  मत्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उन  संसद  सदस्यों  के  नाम  क्या  हैं  भ्र ौर  एसे  अधिकारियों  की  संख्या  कितनी  है  जिनको

 व्य  1972-73  1973-74  ale  31  1974  तक  प्रतिनिधि  के  रूप  में  तथा  झ्र  सरकारी

 थें  के  लिए  विभिन्न  देशों  में  भेजा  गया  ;

 प्रत्येक  वर्ष  में  इस  कारण  कितनी  धनराशि खर्च  की  गई
 ?

 विस  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  प्रणव  कुमार  मरीजो ं)  सुचना  एकत्रित

 की  जा  रही  है  कौर  य  था सम्भव  शीघ्र  सदन  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 केन्द्र  कौर  राज्यों  के  संपत्तियों  क  विदेशों  क  दौरों  पर  व्यय

 4352.  शी  रोबिन  ककोटी  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष  1973-74

 में 31  97  4  तक  केन्द्र  प्रौढ़  राज्यों  के  पतियों  के  विदेशों  के  दौरों  कल  कितनी

 खर्च  हुई  ?

 fra  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्नी  (sit  प्रणब  कुमार  मर्जों  )  केन्द्रीय  मन्त्रियों  के  सम्बन्ध  में

 सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  कौर  यथा-सम्भव  शी  घ्  सदन-पटल  पर्‌  रख  दी  जायेगी  ।  राज्य  सरकारों

 के  मन्त्रियों  के  बारे  में  किए  व्यय  से  उन  सरकारों  का  सम्बन्ध  है  ।

 कस  को  केबलों को  सप्लाई

 4353.  श्री  पी०  गंगादेवी  :  नया  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  चालू  वित्त  बर्ष  के  afar  महीनों  में  भारत  ने  केबलों  तथा  तारों  का  कितना

 निर्वात  किया ;

 उक्त  निर्यात  हज
 1973-74

 के  दौरान  इसी  प्रविधि  में  हुए  निर्यात  से
 कम

 था  या  अधिक

 ८  ||  ate

 क्या  चालू  वर्ष  की  व्यापार  यो  जना  में  सोवियत  संघ
 को  एल्यूमिनियम से  बने  बिजली  के

 तारों  की  सप्लाई  के  लिए  कोई  करार  किया  गया  है
 ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उप-मन्ता  विश्वनाथ  प्रताप  fag)  ata

 1974  के  दौरान  निर्यात  882.74  are  रुपये  के  हुए  जबकि  1973  के

 दौरान  647.  64  लाख  रुपये  के  हुए  थे  ।

 जी  at

 ्र
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 पी  रैगिंग  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार

 4354.  श्री  बसन्त  साठे

 श्री  राजदेव  सिंह

 डा०  हरि  प्रसाद  शर्मा

 कया  वाणिज्य  माधवी  यह  बताने  कीः  कृपा  करेंगे  कि

 अ्रंग्रेजी  दैनिक  में  क्रेज
 क्या  सरकार का  ध्यान  दिनांक  11

 के

 ब्र  ती  ०  जेड  ०  द.) लैंगिग  शीर्षक  के  ग्रत्तर्गत  प्रकाशित  समाचार की  आर  दिलाया  गया  है

 यदि  तो  उसमें  की  गई  विभिन्न  टिप्पणियों  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया

 इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag) :
 से  लेख  में  बहुत

 सी  बातें  तथ्यों  की  दृष्टि  से  सट्टी  नहीं  हैं  ।  कभी से  ऐसा  कोई  मूल्यांकन करना  कठिन  हैं
 fe  सान्त कर्ज

 इलैक्ट्रोनिक्स  निर्यात  ara  सिंग  जोन  परियोजना
 सफल

 होगी  या  नहीं  जो  कभी  अपनी  निर्माण  भ्र वस् था  में

 हैं  कौर  अधिकांश  जो  मंजूर  किये  जा  चके  अपनी  परियोजनाओं  को  कार्यान्वयन  तू  कदम

 उठा  रहे  हैं  ।  समस्त  विश्व  में  इलैक्ट्रोनिक  उद्योग  में  वर्तमान  मंदी  के  कारण  उद्यमी  सावधानी

 पुर्वक  त्रांग  बड़
 रहे  हैं  ।  साच्ताक्रज  परियोजना  की  प्रगति  का  निरन्तर  पुर्वा  अवलोकन

 किया  जा  रहा  है

 फिरो-मंगोल  का  निर्यात

 4355.  श्री  बसन्त  साट  :  क्या  वाणिज्य  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  फे  रो-मैंगनीज  के  निर्यात  में  कमी  कें  बारे  में  दिनांक  16  फरवरी

 1975  के  समाचारपत्न ों में  प्रकाशित  समाचार  की  आर  दिलाया गया  है

 (a)  यदि  तो  इस  पर  सरकार की  क्या  प्रतिक्रिया है

 फेरो-मैंगनीज  के  निर्यात  में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  विश्वनाथ  प्रताप  ज ्  |

 तथा  बिजली
 की  कमी  के  कारण  देश  में  लोह  मैं  गनी  ज  का  उत्पादन  कम  होने  की  वजह

 से  इसके  निर्यातों  में  गिरावट  भाई  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  को  लोह  मैं गनी ज  उत्पादन  करने  वाले

 थीं  के  सम्बन्ध  में  बिजली  की  कटौती  समाप्त  करने  के  लिए  लिखा  गया  है  ।

 प्रत्येक  पत्तन  आयात  कौर  निर्यात  की  गई  वस्तुयें  का  मूल्य

 क 4356.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  e
 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने

 की
 |

 करेंगे
 कि  :

 1971-72,  1972-73 शर  197  3-  74
 के  दौरान  प्रत्येक  पत्तन  से  कितने  मूल्य  की

 किन-किन  वस्तुझ्नों  का  निर्यात  किया  गया  कौर

 1971-72,  1972-73  कौर  1973-74  के  दौरान  भारत  में  प्रत्येक  पत्तन  पर  कितने
 मलय  की  क्या  शभ्रर्यातित  वस्तुएं  आई  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय
 में  उप-मन्त्री  (sit  विश्वनाथ  प्रताप  तथा  1971-72

 तथा  1972-73  के  सम्बन्ध  में  अपेक्षित  जानकारी  एकत्न की  जा  रही  है  WTC  यथा  सभा  पटल  पर
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 रख  दी  जाएगी  |  जहां  तक  1973-74  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  की  बात  है  पत्तन वार  सारणी करण

 1973  से  समाप्त  कर  गया कि ब  द  TES  |  ह |

 आयातित  इस्पात  के  लिए  निर्गम  आदेश  श्राडंर

 4357.  श्री  जी०  बाई०  कृष्णन  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 )
 /  क्या  सरकार  ने  आयातित  इस्पात  के  लिए  निर्गम-आादेश  तरा भ्ब् ट्र ष  इस  बीच

 जारी  कर  दिये  wiz

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  विवरण  कया  हैं  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय में  उप-मन्त्री  विश्वनाथ  प्रताप  तथा  अनुमेय

 इस्पात  मदों  के  rare  के  लिए  रिली ज  श्री  डेर  लाइसै  सिंग  प्राधिकारियों  द्वारा  इस  संबंध  में  निर्धारित  ग्रा यात

 नीति  के  अनुसार  नियमित  रूप  से  जारी  किये  जा  रहे  इन  रिलीज  asa  के  ब्यौरे  बुलेटिन

 ग्राफ  इंडस्ट्रियल  सपोर्ट  लाइसेंसी  एण्ड  एक्सपोर्ट  लाइसेंसिग  में  प्रकाशित  किये  जाते  हैं

 जिनकी  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय  को  नियमित  रूप  से  aH  जाती  हैं  ।

 दिल्‍ली  में  स्थल  पतन  बनाया  जाना

 4358.  श्रीमती  पार्वती  कृष्णन  :  ब्या  वाणिज्य  मस्ती  दिल्‍ली  में  शुष्क  पत्तन  बनाये  जाने  के

 बारे  में  18  1974  के  ग्र तारांकित  प्रश्न  संख्या  879  के
 उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकर  ने  देश  की  राजधानी  के  सन्निकट  क्षेत्र  के  किसी  बड़े  नगर  में  स्थल  पत्तन  के

 लिए  स्थान  निर्धारित  करने  के  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  कर  लिया  कौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 faz  1 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  १  तट  }  तथा  सरकार
 ने

 सिद्धान्त  रूप  में  एक  शुष्क  पतन  स्थापित  करने  का  भ्रतुमोदन  कर  दिया  है  ।  योजना  अयोग  में  एक

 पैनल  से  शुष्क  पत्तन  के  लिए  स्थान  के  बारे  में  विचार  करने  कौर  सरकार  को  अपनी  सिफारिशें  करने  के

 लिए  कहा  गया  है  ।

 गुण  नियंत्रण  नौकरी  पूर्वे  निरीक्षण  अधिनियम  को  विद्युत  उपकरण  उद्योग

 पर  लांग  करना

 4359.  श्री  कण  माता  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  निर्यात  में  अन्य  बातों  के  साथ  साथ  विद्युत  सुरक्षा  सुनिश्चित  करने

 हेतु  विद्युत  उपकरणों  के  विस्तृत  क्षेत्र  पर  यथा  संभव  गुण  नियंत्रण  नौभरण  पूर्व  निरीक्षण  ate  fae  लागू

 करने  के  प्रश्न पर  विचार कर  लिया  है  ;

 वर्ष  1973-74  में  विद्युत  उद्योगों  का  निर्यात  में  क्या  योगदान  था  शौर  चालू  वित्तीय

 aq  के  संबंध  में  क्या  है  ?
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 eee

 प्रताव
 बाशिज्य

 मकार

 में  उप मन्त्री  विश्वनाथ
 ल ा  a

 लिय  र
 शक Am

 a

 र
 पया  कु क

 197475

 द  243  .  350

 (1)  in  De ae.  1500
 (  ae  तथा  कंडक्टर  1154

 926  1200

 \
 बेटा  399  430

 i

 5)  बत्तियां  तथा  za
 110  120

 207  250
 6)  अनुषंगी  तथा  सहायक  सामा

 1068
 ह  क  *हैवी  इलेक्ट्रिकल्स

 क धन् ग ——
 605

 मिल  हैं  । बिजली
 की

 wee,  जेनरेटर
 कंट्रोल

 माइल्ड
 पीयर

 ट्रांसफार्मर  fe  शामिल

 डाकतार  विभाग  द्वारा  दिल्‍ली में  डाक  बचत  बेक  खोलने  का  स्राव

 4360.  श्री  एन०  ई०  चोरों  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 क

 क्या  डाक-तार  विभाग  कें  दिल्ली  सकल  ने  राजधानी  में  बचत  की  श्रादत
 को  उत्साहित

 ्
 करने  के  लिए  डाक  बचत  बैंक  खोलने  का  निर्णय  किया

 थ
 ः  यदि  तो  तत्सम्बन्धो  मुख्य  बातें  क्या  हैं

 ?

 ः
 ं

 घरों  ग्रथित वित्त  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  सुशीला
 :  चार

 महा
 किया गया  है  । मद्रास  कौर  बम्बई  में  राष्ट्रीय  बचत  कार्यालय  खोले  जाने

 का  नि

 शरू
 में

 उपर्युक्त  चार  नगरों  में  एक-एक  राष्ट्रीय  बचत  कार्यालय  खोला  जाएगा  ।

 राष्ट्रीय बचत  कार्यालय  की  मुख्य  विशेषताएं ये  होंगी  —  ्

 (i)  ये  बचत  कार्यालय  डक  शौर  तार  विभाग
 द्वारा  चलाये

 जायेंगे  शर
 केवल  बचत

 बेक

 का  ही  काम  करेंगे  ।

 (ii)  ये  कार्यालय  नगर  के  किसी  केन्द्रीय  स्थान  पर  होंगे  कौर  इनमें  काउन्टर  ६. ह  ए  फर्नीचर

 उसी  प्रकार  होगा  जैसाकि  एक  वाणिज्यिक  बैक  में  होता  है  |

 (11  इन  कार्यालयों  के  लिए  कर्मचारी  खास  तौर  पर  इस  ब।त  को  ध्यान  में  तने  जायेंगे

 कन
 जा  सके कि  जनता  के  लिए  अत्यन्त  कुशल  ate  विनम्र  सेवा  की  सुनिश्चित

 व्यवस्था

 (1  चंकी  ये  कार्यालय  विशेष  रुप  से  बचत  का  ही  कार्य  करेंगे इस  लिए
 आशा

 है
 क  सेवा  का

 a

 स्तर  बेहतर  होगा  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  झाड़ग्राम  में  राष्ट्रीयकृत  del  द्वार  अनुसूचित  जाति  तथा
 जनजाति

 के  आवेदकों को  गया  ऋण

 4361.
 श्री  दूना  उरांव  :  क्या  वित्त  मन्त्री

 यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 1974  में  पश्चिम  बंगाल  में  झाड़ग्राम  में  प्रनुसूचित
 जा

 त  कौर  जनजाति
 के  ख़ावंद

 द्वारा
 लोंगों  a  are  ऋण  दिया गया

 प्रौढ़ कितना

 थ
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 1975  के  पन्त  में  कितने  ऐसे  आवेदन  पत्र  विचाराधीन  थे
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुशीला  रोहतगी )  गर
 बंक  केवल

 अनुसूचित  जातियों  और  orgies  जनजातियों  को  दिए  गए  श्रग्रिमों  के  बारे  में  अथवा  ऋणकर्त्ताश्रों  की

 अधिवास  (  डोमिसाइल )  णी  के  श्रीनगर  पाक  आंकड़े  नहीं  रखते हैं  ।  सांख्यिकीय  सूचना  देने  की

 वर्तमान  प्रणाली  में  अनिर्णीत  झावेदनपद्दों  की  संख्या  के  विषय  में  सुचना  का  आंकलन  नहीं  जाता

 ्  |  ह

 के  बाद  से  खासकर  सरकारी  क्षेत्र  के  स्वीकृत  नीति  के  एक  रंग  के  रूप

 में  छोटे  पैमाने  के  परिवहन  स्वयं-नीराजन  शादी  प्राथमिकता  वाले  विभिन्‍न

 क्षेत्रों में  छोटे  ऋणकर्त्ताश्रों  तक  व्यापक  स्तर  पर  पहुंचने  के  लिए  प्रयत्नशील  हैं  ।  इसके

 क  ऐसे  265  जिलों  में  जो  या  तो  औद्योगिक  द्टि से पिछड़े हाए से  पिछड़े  हए  माने गए  हैं  अथवा  जहां  लभ  कृषक

 विकास  अभिकरणों  एफ ०  डी ०
 ए  °)  /  सीमान्त  कृषक  एवम  खेतीहर  मजदूर  अभिकरणों  ०

 एफ ०  Vo  के  कार्यक्रम  कार्यान्वित  हो  रहे  अपेक्षाकृत  अधिक  निर्दलों  को  4  प्रतिशत

 की  रियायती दर  पर  सहायता  भी  दे  रहे  हैं  ।  अ्रतुसुचित  जातियों  ak  अनुसूचित  जनजातियों  के  सदस्यों

 को  प्रजनित  के  रूप  में  दी  गई  धनराशि  का  अ्रधिकांश  अभी  तक  उपेक्षित क्षेत्रों  के  ऋण कर्त्ताओं  प्रौढ़  विभेदी

 ब्याज-दर  योजना  कैप्री  छोटे  ऋणकर्त्ताश्रों  को  दिये  गये  ऋणों  की  राशि  में  प्रदर्शित  होगी  ।  पश्चिम

 बंगाल के  मिदनापुर जिले  में  झाड़ग्राम  शामिल  इन  क्षेत्रों को  (  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  समेत

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  दिये  गये  की  1973  के  ते  बकाया  शियों  क  ब्यौरा

 अनुलग्नक में  दिया  गया  है

 विवरण

 मिदनापुर  जिले  (  संग्राम  समेत  )  मेंस  सरकारी ~  न  लि ta
 के  बैंकों  द्वारा  खुदरा  परिवहन

 विभेदी  ब्याज-दर  इरादी  के  लिए  दिए  गए  afi

 लि  eS  -«
 1973  के  अन्तिम  शुक्रवार क्वार

 हजार  रु०
 om

 पेशा  खातों  की  संख्या  बकाया  राशि
 re  हे  ee  eee ee  भ

 1.  12721  10991

 प्रत्यक्ष  वित्त  12247  9296

 अप्रत्यक्ष  वित्त  329  1393

 सहायक  गतिविधियां  145  302

 2.  परिवहन-भंडारण  और  सं  चा  र  513  8222

 3.  खतरा  व्यापार  119  133

 4.  बेयक्ति  एवम्‌  व्यावसायिक  जिसमें  423  1063

 व्यवसायिक  सेवाएं eee  क  म  नन  नए
 81  394

 7/L..8./75—9
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 ह

 शिल्पी ind  he  120  269
 एवम्‌  दस्तकार

 अन्य  सेवाये  222  400

 5.  ग्रामीण  प्रौद्योगिक  परियोजनाओं  148  327

 6.  विभेदी  ब्याज-दर  योजना  549 042

 7.  ole  पैमाने  के  उद्योग  314  2945

 20033  37641
 ग

 इस  जिले  में
 बेक-ऋण

 का  जोड़
 ee  ey  ee  rl

 पश्चिम  बंगाल  क  श्रनसुचित  जाति  तथा  जनजाति  के  आवेदकों  को

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा
 faa

 गये  ऋण

 4362.  श्री  eat  उरांव
 :

 क्या  वित्त  adi यह  बताने  की  क्षा  करेंगे कि  :

 वर्ष  1974
 के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  में  पुरुलिया  के  भ्र नू सूचित जाति  तथा  जन-जाति

 के  आवेदकों  को  राष्ट्रीयकृत  बैकों  द्वारा  कितना  ऋण  दिया  कौर

 1975  के  अन्त  में  कितने  वेदन  पत्र  निलम्बित  पड़ें  थे  ?

 वित्त  मंत्रालय
 में  उप-मन्त्री

 सुशीला
 :  आर  बैंक  केवल

 भ्रनुसूचित  जातियों  तर  अ्रनुसूुचित  जनजातियों  को  दिए  गए  श्रग्रिमों  के  बारे  में  अथवा  ऋणकर्त्ताश्रों
 की  अधिवास

 साइल  )  श्रेणी  के  अ्रनुसार  पृथक  अंकड़े  नहीं  रखते  हैं  ।  सांख्यिकीय  सूचना  देने  की

 वर्तमान  प्रणाली  में  अनिर्णीत  आ्रावेदनपत्नों  की  संख्या  के  विषय  में  सूचना  का  आंकलन  नहीं  किया

 जाता  है  ।

 राष्ट्रीयकरण के  बाद  से  खासकर  सरकारी  क्षेत्र  के  स्वीकृत  नीति  के  एक  अंग  के

 रूप  में  छोटे  पैमाने  के  परिवहन  स्वयं-नियोजन  आदि  प्राथमिकता  वाले

 विभिनन  क्षेत्रों  में  छोटे  ऋणकत्तश्रों  तक  व्यापक  स्तर  पर  पहुंचने  के  लिए  प्रयत्नशील  हैं  ।  इसके

 ये  बैंक  ऐसे  265  जिलों  में  जो  तो  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़े  हुए  मानें  गए  हैं  प्रिया

 जहां  लघु  कृषक  विकास  अभिकरणों  ०
 एफ  ०डी  ०ए  ०  )  कृषक  एवम्‌  खेतीहर  मजदूर

 अभिकरणों  ०एफਂ  ०ए  ०एल  ०)  के  कार्यक्रम  कार्यान्वित  हो  रहे  अपेक्षाकृत  alan  नि बेलों

 को  4
 प्रतिशत  की  रियायती  दर  पर  भी  दे  रहे  हैं  ।  अनुसूचित  जातियों  प्रौढ़  अनुसूचित  जनजातियों

 के  सदस्यों
 को  प्राचीन

 के  रूप  में  दी  गयी  धनराशि का  अ्रधिकांश  कभी  तक  अपेक्षित  क्षेत्रों  के
 patent  शर  विभेदी  ब्याज-दर  योजना  के  अधीन  छोटे  ऋण कत् त्रों  को  दिये  गए  ऋणों  की  राशि

 में
 प्रदर्शित  होगी  ।  पश्चिम  बंगाल  के  पुरुलिया जिले  में  इन  क्षेत्रों  को

 बैंकों  समेत  )
 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  दिए  गए  श्रग्रिमों  की  1973 के  पन्त में  बकाया  राशियों

 का
 ब्यौरा  अनुलग्नक  में  दिया गया  है

 विवरण

 टा  ्य  — ~ पश्चिम  बंगाल  के  at  लिया  f  जल  में  सरकारी  क्षेत्र के
 बैकों  द्वारा  क्ष  खुदरा  व्यापार

 विभेदी  ब्याज-दर  पानी  के  लिए  दिए  गए  श्रीराम  |
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 1973  कं  अन्तिम  शुक्रवार  को  )

 ———
 राशि  हजार  रु०

 खातों की  संख्या  बकाया  राशि
 a  te

 1.  जिसमें  12153  5385

 प्रत्यक्ष  fad  11984  4454

 भ्र प्रत्यक्ष  वित्त  26  776

 सहायक  गतिविधियां  143  155

 2.  परिवहन-भंडारण  कौर  संचार  198  656

 3.  खुदरा  व्यापार  24  307

 4.  बयाती  एवं  व्यावसायिक  जिनमें  619  195

 व्यावसायिक  सेवायें  21  43

 558  70 )  शिलपी  एवं  दस्तकार

 अन्य  सेवायें  40  82

 5.  ग्रामीण  प्रौद्योगिक  परियोजना यें

 6.  विभेदी  ब्याज-दर  योजना

 छोटे  पैमाने क॑  उद्योग  146  861
 ST  FE LS

 13631  19101
 इस  जिले

 में  बैंक-ऋण  का  जोड़
 on  ध

 जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  नगर  की  नगरपालिका  परिषद्‌  उदीपी  को  दिया  गया  क्षण

 4363.  श्री  पी०  रंगनाथ  शिनाय  :  अया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  ने  नगरपालिका  उदीपी  को  उदीपी  में  भूमिगत

 नालियों का  निर्माण  करने  हेतु  कुल  कितना  ऋण  दिया  गया  है  ;

 क्या  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  का  विचार  इस  नगरपालिका  परिषद  को  कौर  अधिक

 ऋण  देने  का  है  ताकि  वह  नालियों  के  निर्माण  का  कार्य  आरम्भ  तथा  पूरा  कर  सकें
 ?

 faa  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  सुशीला  :  जीवन  बीमा  निगम ने

 नगरपालिका  परिषद
 उदीपी  को

 उदीपी  नगर  में  भूमिगत  नालियां  बनाने  के  लिये  ot  तक

 12  लाख  रुपये  का  ऋण  दिया  है  ।

 उदीपी  नगरपालिका  परिषद्‌  ने  हाल  ही  में  6.36  लाख  रू०  का  अतिरिक्त

 ऋण  मांगा  है  जिस  पर  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा
 1975-76  में

 विचार  किया  जाएगा  परन्तु यह

 तब  जब  कि  इस  योजना  का  कार्य  संतोषजनक  जाता  है  ।

 काल में  पेंशन  का  विकास

 4364,  श्री  व्यालार  रखी  :  क्या  पेंशन  site  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि
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 क्या  केर  सरकार ने  राज्य  में  पर्यटन के  विकास  के  लिये  एक  योजना  तैयार

 की  तौर

 यदि  तो  उसकी संक्षिप्त  रूपरेखा  क्या है  रोक  उक्त  योजना की  समूचित

 स्विति के लिये के  fat  भारत  सरकार  का  विचार  किस  प्रकार  की  सहायता करने  का  है  ?

 पेंशन  झर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सुरेन्द्र  पाल  केरल

 सरकार  नें  राज्य  में  पर्यटन  के  विकास  के  लिये  एक  मास्टर  प्लान  तैयार करने  के  लिए  एक  समिति

 का  गठन  किया  है  |

 मास्टर  प्लान  की  विषय  सूची  का  पता  ag  है  क्योंकि  यह  राज्य  सरकार  द्वारा  अभी

 तैयार  किया  जा  रहा  है  ।

 Arrears  of  Income  Tax  against  individuals/Companies  in  M.-P.

 4365.  Shri  G.C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state

 (a)  the  names  of  the  first  100  public/private  undertakings  or  companies/

 persons  in  Madhya  Pradesh  against  whom  an  amount  of  Income-tax of  more

 than  Rs.  one  lakh  is  still  outstanding  ;  and

 (b)  the  action  taken  for  the  realization  of  this  amount  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  Parnab  Kumar

 Mukherjee)  :  (a)  As  on  31-12-1974,  there  were  80  assessees  in  the  charges  of  the

 Commissioners  of  Income-tax,  Madhya  Pradesh  I  &  II,  Bhopal,  against  each  of

 whom  an  amount  of  (including  corporation-tax)  of  Rs.  one  lakh  or

 more  was  outstanding.  Their  names  are  given  inthe  Annexure.  [Placed  in  Library.
 See  No.  L.T.-9263/75]

 (b)  Such  of  the  steps  provided  in  the  Income-tax  Act,  1961  as  are  appro-
 priate  tothe  circumstances  of  each  case  have  been  and  are  being  taken  for  effec-

 ting  recovery  of  outstanding  demand.

 Raids  by  Income  Tax  authorities  in  Madhya  Pradesh

 4366.  Shri  G.  C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  names  of  the  persons  in  Madhya  Pradesh  whose  premises  were  raided

 by  the  Income-tax  officials  during  the  last  year;

 (b)  the  specific  charges  against  each  of  them;  and

 (c)  whether  any  action  had  been  taken  or  is  being  taken  against  them;  and
 if  so,  the  particulars  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  Pranab  Kumar

 Mukherjee)  :  (a)  to  (c)  The  names  of  the  persons  in  Madhya  Pradesh  whose
 premises  were  searched  Under  Section  132  of  the  Income  Tax  Act,  1961  during
 1974  are  given  in  the  annexed  statement.  [Placed  in  Library  See  No.  L.T  9264/75].
 A  search  under  the  said  Act  is  authorised  w  here  the  Director  of  Inspection  or
 Commissioner  of  Income  Tax,  in  consequenc  e  of  information  in  his  possession,
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 has  reason  to  believe  that  the  person  concerned  has  failed  to  produce  or  would  not

 produce  the  requisite  books  of  account  or  other  documents  or  is  in  possession  of  any

 undisclosed  income  or  property.

 The  seized  books  of  account/documents  are  under  scrutiny.

 The  first  step  after  a  search  involving  seizure  of  valuable  assets  is  to  pass
 an  order  Under  Section  132(5)  of  the  Income-tax  Act,  1961  estimating  ina  summary

 manner  the  undisclosed  income  and  for  retaining  such  of  the  seized  assets  as  are

 sufficient  to  satisfy  the  tax  liability  thereon  and  any  other  liability  under  the  Direct

 ‘Tax  Acts.  This  order  has  to  be  passed  within  90  days  of  the  search.  Regular

 assessment  proceedings  are  then  taken  up.  Penalty  is  levied  and  prosecution

 launched,  wherever  warranted.

 Recession  in  Textile  Industry

 4367.  Shri  G,  C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to

 state  :

 (a)  the  causes  of  recession  in  textile  industry  at  present;  and

 (b)  whether  Government  are  taking  or  propose  to  take  remedial  measures

 in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Vishwanath  Pratap

 Singh)  :  (a)  Based  on  data  of  production  and  stocks  the  cotton  textile  industry
 does  not  show  any  signs  of  recession  at  present.

 (b)  Does  not  arise.

 केन्द्र  सरकार  तथा  राज्यों  के  सध्य  faa  सम्बन्धी  मामले

 4368.  श्री  नारायण  चन्द  पराशर :  व्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  किसी
 राज्य  ने

 केन्द्र  सरंकार
 तथा  राज्यों

 के
 बीच  वित्तीय  मामलों  के  बारे

 में  संवैधानिक प्रावधानों  में  संशोधनों  या  परिवर्तनों की  मांग  की  है  ;

 यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  कया  हैं  तथा  उन्होंने क्या  सुझाव  दिये हैं  ;

 अर

 इन  सुझावों के  बारे  में  केन्द्र  सरकार  नें  कया  निर्णय किया  है  ?

 वित्त  मंत्री  सी  ०  :  से  तमिलनाडु  कौर  गुजरात  की  राज्य

 सरकारों ने  निगम  कर  को  विभाज्य  पूल  के  श्रन्तगंत लाने  के  प्रशन  पर  छठे  वित्त  प्रयोग  द्वार  दिए

 गए  सुझाव को  लिये  संविधान  के  उपबन्धों में  संशोधन  करना  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌

 के  पास  विचारार्थ प्रस्तुत  किए
 जाने

 का  श्राश्रह किया  है  ।  यह  मामला  wet  विचाराधीन है  ।

 Cases  pending  with  Collectors  of  Customs  and  Excise,  Nagpur

 4369.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister of  Finance  be  pleased
 to  state

 (a)  the  number  of  various  types  of  cases  under  consideration  in  the  office  of
 the  Collector  of  Customs  and  Excise,  Nagpur  at  present

 and
 the  number  of  cases
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 out  of  them  relating  to  each  of  the  cities  of  Vadarbha  and  Madhya  Pradesh  and  the

 names  of  the  persons  who  are  associated  with  them;

 (b)  the  minimum  and  maximum  time  fixed  for  disposing  of  each  case  and

 whether  many  hearings  are  held  for  every  case;

 (c)  whether  difficulties  being  experienced  by  the  people  living  at  Nagpur

 and  50  miles  away  for  coming  and  going  are  taken  into  account;  and

 (d)  if  so,  the  nature  of  facilities  provided  to  them  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  Pranab  Kumar

 Mukherjee)  :  (a)  It  is  presumed  that  information  is  sought  in  respect  of  offence

 cases  under  enquiry  and  adjudication  under  the  Central  Excises  and  Salt  Act,  1944,

 Gold  Control  Act,  1968  and  the  Customs  Act,  1962.  The  number  of  such  cases  in

 the  office  of  the  Collector  of  Customs  and  Central  Excise,  Nagpur  as  is  as  follows

 गम्य  तन  err

 Madhya  Pradesh  Vidarbha

 क  गामा  Region  Region

 Customs  38  28

 Gold  58  49

 169  14
 i  ne  Central  Excise

 The  names  of  the  persons/parties  associated  with  the  above  cases  are  being  collected

 and  will  be  placed  on  the  Table  of  the  House.

 (b)  No  minimum  or  maximum  time  for  the  disposal  of  each  case  has  been  fixed

 under  statute.  Cases  are  generally  decided  after  first  or  second  hearing.

 (c)  &  (d)  No  party  has  ever  complained  regarding  any  difficulty.  So  the

 question  of  providing  any  special  facilities  does  not  arise.

 गुजरात  में  होटल

 4370.  श्री  एन ०  कार  बे कारिया

 श्री  डी०  पी०  जडेजा :

 कया  पर्यटन  wie  नागर  विमानन  dat  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 गुजरात  के  पर्यटकों  के  सरकारी  aa  क  अंतर्गत  कितने  होटल
 a  जे ऊ » ९) एग क

 क्या  वर्ष  1975-76 में  राज्य  में  कौर  होटल  खोलने का  कोई  कौर

 यदि  तो  उसके  लिये
 कौन-कौन

 से  स्थान  चुने  गए  हैं  ?

 पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  :
 दाल  सरकारी  उद्यम  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  गुजरात  में  कोई  होटल  नहीं  चला  रहा  है  परन्तु
 निगम  की  पांचवीं  पंचवर्षीय योजना  में  अहमदाबाद  में  उ--स्टार  वर्ग  के  60  कमरों  वाले  एक  मोटल

 के  निर्माण
 के

 लिए  व्यवस्था  की  गई  है  |  इस  प्रायोजना का  कार्यान्वयन  वित्तीय  साधनों  के  उपलब्ध
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 संतोषजनक  अध्ययन  हो  जान  तथा  नयेਂ  निर्मणकार्यों पर  प्रतिबंध  उठा  लेने

 पर  ही  प्रारम्भ  किया  जाएगा  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 ऋस रीक  के  साथ  किया  गया  आयात  we  निर्वात  व्यापार

 4371.  श्री  डी०  पी०  जडेजा  :  क्या  वाणिज्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष

 1974-75  में  अमरीका से  किये  गए  mora  कौर  उसको  किए  गए  निर्यात  संबंधी  ब्यौरा  क्या है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag)  झप्रैल-प्रक्तूबर  1974  की

 अवधि  में  भारत  से  wader  को  किये  गए  निर्यातों  तथा  उस  देश  किए  गए  आयातों  का  ब्यौरा

 निम्नोक्त  प्रकार  ह
 —

 rn  c
 करोड नियोग  लगभग  242  |  धकेल  झूठ

 आयात  लगभग  277  to

 बाद  के  महीनों  क॑  लिये  ब्यापार  आंकड़े  कभी  उपलब्ध  नहीं  हैं
 !

 गैरसरकारी  फर्मों  समाचारपत्रों  में  विज्ञापन  देकर  जनता  से  धन  एकत्र  किया  जाना

 4372.  श्री  वीरभद्र  सिह  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गर  सरकारी  फर्म  समाचारपत्न ों  में  विज्ञापन  देकर  बैंक  से  अधिक  दर  पर  जनता

 से  धनराशि  afar  करती  हैं  ;

 बया  इससे  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  जमा  राशि  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  ;  श्र

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 बिस  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुशीला  :  हां  ।

 wie
 fora  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  बैंकों  से  यह  शिकायत मिलती  रही  है  कि

 कम्पनियों  द्वारा  अपनी  मांगी हुई  जमा गम् रों  पर  दी  जाने  वाली  ब्याज  की
 दर

 के  बैंकों  द्वारा दी

 जाने  वाली  ब्याज की  दर  से  अधिक होने  के  बैंको ंके  जमाल  जुटाने  के  कार्य  पर प्रतिकूल

 प्रभाव  पड़ता  है  ।  रिज  बैंक  27  जनवरी  1975  से  उस  जमा  राशि  की  मात्रा  घटा  दी  है

 जो  मेर-बैंकिंग  कम्पनियां  निदेशकों  द्वारा  दी  गई  गारन्टी  पर  प्रत्याभूत  ऋणों  कौर  शेयर-धारकों

 की  जमातों के  रूप  में  स्वीकार कर  सकती  हैं  are  यह  राशि  उन
 कम्पनियों  की  चुकता  पूंजी  ric

 उनके
 शुद्ध  निबन्ध  कोषों  के  कुल  योग

 के  25
 प्रतिशत

 से
 घटाकर  15

 कर दी  गयी

 है  ।  इसके  साथ  ही  जनता  से  गैर-बैकिंग  गैर  वित्तीय  कम्पनियों  द्वारा  लिये  जाने  वाले  ऋणों  र्व पि  (|

 हतोत्साहित  करने  के  लिये  1975  के  वित्त  विधेयक  में  यह  भी  व्यवस्था  की  गयी  है  कि  कम्पनियों  की

 कराधान-योग्य  राय  का  निर्धारण  करते  जनता से  प्राप्त  जमाओं  द्वारा  ger  किये

 गय  ब्याज  की  राशि  के  केवल  85  प्रतिशत  भाग  को  कर  प्रयोजनों  के  मानते

 की  अनुमति  दी  जाएंगी  ।
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 रिजर्व  बैंक  के  ये  निदेश  साझेदारी  फर्मो  पर  लागू  नहीं  होते  हैं  ।  जहां  तक  इनका  seq  है

 सरकार  ने  सिद्धांत रूप  से  यह  तय  कर  लिया  है  कि  सभी  शभ्रनिगणित  पों द्वारा हन द्वारा  जायें  स्वीकार

 करत  कार्य  पर  प्रतिबन्ध लगाने  के  लिये  सांविधिक  शक्तियां प्राप्त  की  जाएं  ।

 पालम  हवाई  डड  में  सीमा  शल्क  संबंधी  शझ्ौपचारिकताशं  का  पुरा  किया  जाना

 4373.  श्री  वीर  भद्र  सिह  :  क्या  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 नया  पालम  हवाई  wee  में  सीमाशुल्क  संबंधी  श्रौपचारिकताओं  की  पूरा  करने  में

 cae  यात्रियों  के  साथ  काफी  विलम्ब  किया  जाता  भर
 नन

 यदि  तो  विलम्ब  को
 दूर  करने  के  लिए  प्रक्रिया  को  सरल  बनाने  हेतु  क्या

 वाही की  गई  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी )  :  शौर  भ्रन्तर्राष्ट्रीय

 यात्रियों  को  पालम  दिखाई  प्रेमी  पर  सीमा शल्क  संबंधी  ग्रौपचारिकतायें  प्री  करने  के  लिए  देर  तक

 नहीं  ठहराया  ।  वास्तव  में  उनके  संबंध  में  ये  भ्रौपचारिकतायें शीघ्र  ही  पूरी  जाती

 हाल ही  पालम  हवाई  wes  पर  एक  नई  पढ़ती  चालू  की  गई  है  जो  बाहर  जाने  वाले
 की  जांच के  लिए  यादृच्छिक  चुनाव  पर  afer है  जिससे  बाहर  जाने  वालें

 यात्रियों

 के  संबंध में  सीमा शल्क  संबंधी  आ्रौपचारिकता शीघ्रता  से  परी  करना  सुनिश्चित हो  जाता  है  ।  जहां

 तक  कराने  वाले  यात्रियों  का  संबंध  सीमा शल्क  संबंधी  औपचारिकता  पूरी  करने  की  एक  ब्रा-माध्यम

 पद्धति  चाल
 की

 गई  है  जिससे  ऐसे  यात्रियों के  संबंध  में  यह  श्रौपचारिकतो शीघ्रता  से  पूरी  करने
 में  सहायता  मिलती  है  ।  इसके  श्रन्तर्राष्ट्रीय  आगमन-कक्ष  का  wa  विस्तार  कर  दिया  गया

 है  ग्रोवर  सीमाशुल्क  काउंटरों  की  संख्या  बढ़ा  दी  गई  है  ताकि  इन  औपचारिकताओं  को  शीघ्रता  से

 पुरा  करनें  का  कार्य  सुगम  हो  जाए  \

 खाद्य  तेल  क  संकट  कौ  समाप्त  करने  हेतु  महंगे  तेल  का  निर्यात  करके  सस्ते  तेल  का

 रायात  करना

 4374.  लगी  के  ०  मानना  क्या  बाशणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  तेल  प्रौद्योगिकियों  ने  खाद्य  तेलों  के  उपलब्ध  न  होने  तथा  उसके  ऊंचे  मलय

 होने क॑  वर्तमान  संकट  का  समाधान  करने  के  मंहगे  तेलों  का  निर्यात  करके  सस्ते  तेलों का  aaa

 अर करने
 के

 बारे
 में  कोई  सुझाव  दिया

 यदि  तो  ग्रंतर्गाष्ट्रीय  बाजार  में  उनके  उंचे  मुल्यों  को देखते  हुए  किस-किस da

 का  निर्यात किया  जाएगा  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  विश्वनाथ  प्रताप  हां

 तेल
 प्रौद्योगिकियों

 द्वारा  दिये  सुझाव  पर  सरकार  द्वारा  सावधानीपूर्वक  बिचार  किया
 र  लेकिन  इसे  व्यावहारिक नहीं  पाया  गया

 ब्राजील को  रेल  वैगनों  तथा  wea  उपकरणों का  निर्यात

 * सरदार  स्वर्ण  सि सिह  सोदी  *
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 क्या  बारिश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  ब्राजील से  रेल  वैगनों  तथा  wa  उपकरणों  का  निर्यात करने  के  बारे

 में  कोई  मांग  प्राप्त  हुई  है

 यदि  at,  तो  कितने  मुल्य  के  व्यादेश  प्राप्त हुए

 यह  निर्यात  किस  अवधि  में  पूरा  हो  जायेगा ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  सें  उप-मंत्री  विश्वनाथ प्रताप  जी  नही ं।

 तथा  प्रश्न  नहीं  उठते  |

 कम्पनियों को  नई  पंजी  एकत्रित  करने  के  लिए  श्रीमती देना

 4376.  श्री  व्यालार  रवि  :  नया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1974-75  के  दौरान  कुल  कितनी  तथा  किन-किन  कम्पनियों  को  तई  पूंजी

 एकत्रित करने  के  लिए  श्रीमती  दी  गई  है  तथा  उन्होंने  पंजी  निगम के  द्वारा  कुल  कितनी  पूंजी

 faa की  शौर

 इनमें से  कितनी  कम्पनियां  एकाधिकार  समूह  से  संबंधित  हैं  तथा  उन्होंने कुल

 कितनी  पंजी  एकत्रित की  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी )  अ्रपेक्षित  सूचना  संलग्न

 meager  में  दी  गई  है  ।  प्रिन्थालय  में  रखी  गई  ।  देखिए  एल  ०ठी  ०-9265/75]

 )  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  ौर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 सिंथेटिक  रेजिन  पर  उत्पाद  शल्क

 4377.  श्री  करके  जानें  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सिंथेटिक  रेजिन  पर  लगाये  गए  अत्याधिक  उत्पाद  शुल्क  के
 कारण

 पेन्ट  उद्योग

 संकट  का  सामना कर  रहा  है  ;

 क्या  उक्त  उद्योग  ने  रेजिन  पर  उत्पाद-शुल्क समाप्त करने  की  मांग  की  कौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 बित  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी )  सरकार को  यह  मालम  नहीं

 है  कि  रोगन  उद्योग  की  इस  तरह  के  किसी  संकट का  सामना  करना पड़  रहा  है  |

 तथा  जी  हां  ।  भारतीय  रोगन  कलकत्ता ने  25-2-75  को  उद्योग  तथा

 नागरिक  पूर्ति  के  प्रशासनिक  मंत्रालय  को  एक  श्रश्यावेदन  भेजा  था  ।  चूंकि  उक्त  अभ्यावेदन  हाल

 ही  में  भेजा  गया  है  इसलिए  उसकी  सविस्तार  जांच  किये  बिना  यह  कहना  असामयिक होगा  कि

 उद्योग  का  प्रतिरोध  उचित  है  या  नहीं  ।

 eaves  कपड़े  की  वितरण  व्यवस्था  में  सुधार  करने  के  लिए  बिक्री  केन्द्रों  की  स्थापना

 4378,  श्री  asta  सेठी  :  क्या  वाणिज्य मंत्री  यह हु  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 केन्द्रीय सरकार ने  यह  निर्णय  किया  है  कि  स्टैंडों  कपड़े  के  वितरण में  सुधार  करने
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 के  लिए  एक  साल  के  भीतर  प्रत्येक जिले  को  अपने  क्षेत्राधिकार  में  लाने  वाले  1000  बिक्री

 केन्द्र  स्थापित  ० अ  जायेंगे  ;  कौर

 यदि  तो  देश  में  स्टैण्डर्ड  कपड़े  का  कितना  उत्पादन  हुआ  att  राष्ट्रीय  क्षेत्र

 के  पास  इस  समय  कितनी  कार्यकारी  पूंजी  उपलब्ध

 वाणिज्य  मंत्रालय में  उप-मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  जी  नहीं  ।  संघ  सरकार

 न
 ऐसा  कोई  निर्णय  नहीं  किया  है  ।

 ९  1975  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  के  संबंध में  31-12-1974  की  समाप्त

 होने  वाली  तीन  तिमाहियों के  दौरान  नियंत्रित कपड़े  का  उत्पादन  6120  लाख  वर्ग  मीटर
 था

 ।

 राष्ट्रीयकृत  वस्त्र  मिलों  के  कार्यकारी  पूंजी  के  बारे  में  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  |

 गुजरात  समुद्र  तट  पर  तस्करी  रोकने  वाली  नोकिया

 4379.  श्री  डी०  पी०  जडेजा  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  समुद्र  तट  पर  तस्करी  रोकने  वाली  कितनी  नौकायें  चल  रही  हैं  ;

 क्या  सरकार  तस्करी  को  रोकने  के  लिए  ऐसी  नौकाओं  की  संख्या  बढ़ाने  पर  विचार  कर

 रही है  ;  कौर

 यदि  तो  इनकी  संख्या  कितनी  बढ़ाई  जाएगी  ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  :  से  सीमाशुल्क
 तथा  केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क  अहमदाबाद  के  अधिकार  में  17  नौकायें  हैं  ।  इस  समाहर्ता

 कार्यालय को  हाल  ही  में
 दी

 गई  नावें  में  बनी  तेज  चलने  वाली  दो  नौकरों के  श्रलावा  तेज  चलने
 वाली  4  ate  नौकायें देने  का  प्रस्ताव  है  ।  यह  भी प्रस्ताव है  कि  विद्यमान कुछ  नौकाओं  को  बदल

 दिया  जाए  ate  साथ  ही  जब्त  शुदा  जलयानों  में  से  और  अधिक  जलयानों  को  उपयोग  में  लाकर

 उनकी  संख्या  में  वृद्धि  की  जाए ।

 तस्करों  की  गतिविधियों  का  आरम्भ  होना

 4380.  श्री  डी०  पी०  जदेजा

 श्री  एन०  कार  बे कारिया

 क्या  चित्त  मंदी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  इस  बात  को  जानती  है  कि  तस्कर  गोवा  तथा  भारत  के  अन्य  भागों

 में
 फिर

 से  सक्रिय  हो  गये  sik

 यदि  तो  सरकार  का  उनकी  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने

 का  विचार है  ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मन्त्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  )  :  we  कुछ  गुप्त
 सूचना  रिपोर्टों  से  पता  चलता  है  कि  पहले  आघात  के  बाद  तस्कर-व्यापारियों  द्वारा  गतिविधियां

 फिर  से  शुरू  किए  जाने  के  संकेत  मिले हैं  ।  इस  स्थिति  पर  सतत  निगरानी रखी  ot  रही
 तस्कर-व्यापारियों  तथा

 विदेशी-मुद्दा
 के  जाल-चक्र  में लगे  व्यक्तियों  निवारक  नजरबंदी
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 के  सुगमता  से  सुधार  किये  जा  सकने  योग्य  क्षेत्रों  वितरण-केन्द्रों  में  तथा  सम्पर्क॑-मार्गों

 पर  निवारक  चौकियां  स्थापित  के  उपाय  पहले ही  किये  जा  चुके  हैं  ।  एक  बेतार-संचार  व्यवस्था

 भी  स्थापित  की  गई  है  जो  पश्चिमी  समुद्र  तट  के  बहुत  से  स्थलों  को  जोड़ती  है  ।  इस

 प्रयोजन  के  लिए  क्षेत्रीय  अधिकारियों  को  अतिरिक्त  कर्मचारी  तथा  उपकरण  देने  की  व्यवस्था  भी

 की  गई  है  ।  नावें  में  दस  जिन  पर  रडार  तथा  अन्य  उपकरण  लगे  प्राप्त

 की  जा  चुकी  हैं  तौर  दस  अरन्य  नौकाश्रों  के  इस  वर्ष  माचे/श्रप्रैल  तक  पहुंच  जाने  की  संभावना

 है  ।

 अधिक  प्रभावी  अधिकारियों  को  मौके  पर  data  करने  जैसे  प्रशासनिक  उपाय  भी  किये

 गये  हैं  ।  अतिरिक्त  प्रशासनिक  तथा  वैधानिक  उपायों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 उगांडा  को  चीनी  सिलों  के  लिए  संशीनरी  का  निर्यात

 4381.  श्री  एस०  एन०  मिश्र  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उगांडा  ने  भारत  से  चीनी  मिलों  क॑  लिए  मशीनरी  का  आयात  करने  की

 इच्छा  व्यक्त  की  है  ;  शौर

 यदि  तो  उस  मशीनरी  का  मूल्य  कितना  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  जी  हां  ।

 लगभग 1.  5  करोड़  रुपये  मूल्य के  उपस्कर के  लिए  एक  क्रयादेश प्राप्त  हुमा  है  ।

 तस्करी  निवारक  तीव्रगामी  नावें

 4382.  श्री  एन०  कार  :  कया  चित्त  मंत्री यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 तस्करी  को  रोकने  के  लिए  इस  समय  कितनी  तीव्रगामी  नावें  कार्य

 कर  रही  हैं  ;

 (a)  कितनी  नावें  अप्रयुक्त  अथवा  खराब  तथा  मरम्मत  के  लिए  पड़ी  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  )  अर  सीमाशुल्क

 विभाग  के  लिए  नावें  से  मंगाई  गई  तेज  रफतार  वाली  20  नौकाओं में  से  अरब  तक  10  नौकरों

 प्राप्त हो  चुकी  हैं  ।  इनमे ंसे
 7  नौकायें

 इस  समय  क्रियाशील  एक  नौका
 गंभीर  रूप

 से

 ग्रस्त  है  ar  जल  परिवहन  विभाग ने  यह  घोषित कर  दिया  है  कि  उसकी  मरम्मत  गैर  किफायती

 होगी  ae  wear  2  की  रख  रखाव  संबंधी  मरम्मत  हो  रही  है

 पारम्परिक  भारतीय  माल  का  ह्यएन  में
 निःशुल्क  प्रवेश

 4383.  पी०  गंगादेवी

 थी  डी०  डी०  देसाई

 शी  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  1974  को  भारत-यूरोपीय  श्रमिक  समुदाय  समिति  की  बैठक  में

 पारम्परिक भारतीय  माल  के  ब्रिटेन  में  निःशुल्क
 प्रवेश

 के
 बारे

 में  कोई  समझौता  कौर
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 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  तथा

 यूरोपीय  vila  समुदाय  संयुक्त  आयोग  सिफारिश  करने  एक  निकाय  है  |

 1974 में  दिल्‍ली  में  हुई  संयुक्त  आयोग  की  बैठक
 के  दौरान

 समुदाय  पक्ष
 ने  घोषणा

 की  तथा  भारतीय  पक्ष  ने  1975  में  ब्रिटेन  व  डेनमार्क  में  भारतीय  पटसन  तथा  कार  उत्पादों

 के  लिए  शुल्क  मुक्त  प्रवेश  जारी  रखनें  संबंधी  अनुमति  देने  के  समुदाय  के  विनिश्चय  की  प्रशंसा

 की  ।  भारतीय  पश्न  को  ara  है  कि  व्यवस्था  1976  तक  भी  बड़ा  दी  जाएगी  ।

 भारतीय  पक्ष  ने  शल्क  मुक्त  अधिकतम  सीमाओं  को  बढ़ाने  तथा  हथकरघा  तथा  हस्तशिल्प

 से  संबंधित  समुदाय  की  शुल्क  भुक्त  योजनाओं  के  अ्रन्तगेत  खान  वाले  उत्पाद  क्षेत्र  में  विस्तार  करने

 के  लिए  भी अनुरोध किया  जो ब्रिटेन  के  संबंध  में  भी
 लागू  होता  है  ।  भारतीय  उत्पादों पर  टैरिफ

 निलम्बनों  संबंधी  इन  carey  भारतीय  भ्रनुरोधों  पर  सम्मान  के  सक्षम  प्राधिकारियों  द्वारा  विचार

 किया  जाएगा  |

 बम्बई  हवाई  ATS  में  एयर  कार्गो  काम्पलेक्स  की  स्थापना

 4384.  श्री  पी०  गंगादेवी

 श्री  पुरुषोत्तम  काकोडकर  :

 क्या  पर्यटन  site  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  वर्ष  बम्बई  हवाई  wes  में  प्रथम  एयर  कार्गो  काम्पलेक्स  की  स्थापना  की

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  तथा  यह  देश  में  विमान  सेवाओं
 की

 आवश्यकताओं  का  मूल्यांकन  करने  4.0 2.0  अन्तरिम  व्यवस्था  है  ?

 पटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  राज  :  शौर  इस  वर्ष के  aa

 तक  बम्बई  विमान  पत्तन  पर  एक  नयें  एयर  कार्गो  टर्मिनल  को  स्थापित  किये  जाने  की  are  है  |

 यह  टर्मिनल  श्रन्तर्राष्ट्रीय  कार्गो  की  श्रावश्यकताश्रों  की  पति  के  साथ-साथ  एयर  कार्गो  के  बारे  में

 सीमा-शुल्क  तथा  अन्य  सरकारी  विनियामक  अभिकरणों  को  सुविधायें  प्रदान  करेगा  तथा  कार्गो

 भ्रमित  रणों  के  लिये  कार्यालय  स्थान  की  व्यवस्था  भी  करेंगा  ।  इसे  व्तेमान  तथा  भविष्य  की

 तुझे की  पति  हेतु  डिजाइन  गया  है  ।

 कोजी  कोड़े  हवाई

 4385.  श्री  व्यालार  रवि  कया  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 ५ ७  and

 करेंगे
 कि  :

 कीजीकोड  हवाई
 wes  के  लिए  सरकार  द्वारा  तैयार  की  गई  योजना  कौर  प्राक्कलन

 की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;  wk

 क्या  सरकार  का  विचार  तैयार  योजना  में  कोई  परिवर्तन  करने का  है  कौर  यदि

 तो  इसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 aes  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  राज  :  wt  इंडियन

 लाइन्स
 ने

 हाल
 ही  में  सूचित  किया  है  कि  विमान-बेड़े  की  तंग  स्थिति  कौर  परिचालन  मूल्यों  की
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 ग्र भि वृद्धि  के  कारण  पांचवीं  पचपन  योजना वधि  के  दौरान  उनके  लिये  कालीकट  के  लिए  विमान

 सेवा  का  परिचालन  करना  संभव  नहीं  होगा  ।  तथापि  यदि  साधन  उपलब्ध  हुए  तो  फिलहाल

 सूचित  परिचालनों के  लिए  हस  विमान  क्षेत्र  के  विकास  के  प्रस्तावों  पर  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव

 है  यौरे  तैयार  किये  जा  रहे  हैं  ।

 कोचीन  हवाई  की  हवाई  पट्टी  का  विस्तार

 4386.  श्री  एस०  एन  ०  मिश्र  :  कया  पेंशन  ate  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  कोचीन  हवाई  ase  की  विद्यमान  हवाई  पट्टी  का  विस्तार  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  जिससे  विमान  वहां  उतर  शौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  कौर  इस  पर  कितना  खर्चे  जायेगा  ?

 पेंशन  शौर  नागर  विमानन  मंत्री  राज  हां  ।

 प्रस्ताव में  कोचीन  को  हवाई  भ्रड्छे  को  सीमित  बोइंग  737  परिचालनों की  तत्काल

 आ्रवश्य कता द्रों  की  पति  के  लिए  वहां  के  मौजूदा  धवन-पथ  को  विस्तारित  ए  मजबत  करने  की

 अ्रपैक्षा  की  गई  है  ।  लागत  श्रीमान  सैयार  किये  जा  रहें  हैं  ।

 बल्गारिया  से  क्रिया  का  आयात

 4387.  भी  एस०  एन०  मिश्र  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 चालू  वर्ष  में  बुल्गारिया से  कितना  यूरिया  आयात किया  जायेगा

 afer  का  प्रति  टन  क्रय  मूल्य  क्या  होगा  ;  शौर

 देखा  में  इसे  किस  मृत्य  पर  बेचा  जाएगा
 ?

 वाणिज्य  sear  में  उप-सैली  विश्वनाथ प्रताप  सिह  )  :  /  मं  टन

 वाणिज्यिक सौदा  होने  के  कारण  क्रय  कीमत  प्रकट  नहीं  की  जाती  ।

 )  देश  में  यूरिया  की  विद्यमान fast  कीमत  2,000  रु०  प्रति मे०  टन  है  |

 मत्स्य  पालन  उद्योग मं  संकट

 388.  श्री  ate  जारज  :  क्या  वाणिज्य मंती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  प्रम रिकी  तथा  जापानी  मंडियों  में
 श्विम्पों

 के
 मूल्य

 में  काफी कमी  होने  के  कारण

 मछली  पालन  उद्योग  संकट  में  पड़  गया  है

 क्या  पश्चिमी  तथा  उत्तरी  तट  पर  बहुत  स्री  मत्स्य  फर्मे  पहले  ही  बन्द हो  चकी

 झ्र

 यदि
 तो  इस

 स्थिति
 को

 सुधारने  के  लिए  प्रभावी  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं

 गणितीय  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag) :
 1

 )  के  दौरान
 fata  योग्य  किस्मों  की  मछलियां  अपेक्षाकृत  कम  मात्रा  में  पकड़े  जान े3 प्यू  &  साथ  साथ  समृद्ध
 बाजारों  सें  मन्दी  के  कारण  मत्स्य  उद्योग  को  समस्याओं का  सामना  करना  पड़ा  |
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 1974
 के

 उत्तरार्ध  के  दौरान  कुछ  मत्स्य  आधिकर्त्ता  एककों  को

 कार्य  बन्द  करना  पड़ा  परन्तु  उनमे ंसे
 अधिकांश

 में  पुनः  कार्य  area  हो  गया  है
 ।

 (1)  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  1974  के  दौरान

 दो  भ्रध्ययत  दल  प्रायोजित  किये  गए--एक  जापान  को  तथा  दूसरा  संयुक्त

 राज्य  को  ।  दलों  ने  पर्याप्त  निर्यात  रादेश  प्राप्त  किए  ।

 उत्पादों  तथा  बाजारों का
 विविधीकरण  करने  के  लिए  विभिन्‍न  उपाय  किए (2)

 गए  हैं  |  मध्यपूर्व  में  भारतीय  डिब्बा बन्द  सार्डीन  मछलियों  के  विपणन  के

 लिए  उपयुक्त  विपणन  नीति  तैयार की  गई  है  ।  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास

 प्राधिकरण  नई  समुद्री  खाद्य  मदों  के  विशेष  संदर्भ  में  पूर्व-तथा  पश्चिम  यूरोप

 में  बाजारों के  विकास  की  संभाव्यता त्रों का  पता  लगा  रहा  है  ।

 फिनलैंड  के  साथ  झिझक  सहयोग  के  लिए  समझौता

 4389.  श्री  ७.  जाज  :  कया  बाशिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनके  मिसाल  ने  फिनलैण्ड  के  साथ  प्राथमिक  सहयोग  के  लिए  समझौते पर  हस्ताक्षर

 किये  कौर

 यदि
 ती

 उसकी  मुख्य  बातें  कया  हैं
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय
 में

 उप-मंत्री  विश्वनाथ
 प्रताप  फिनलैंड

 के  साथ
 व्यापार

 करार  पर  29  1967  को  हस्ताक्षर हुए
 थे  ।  इसके  झ्र ति रिक्त  22-  5-74  को  भारत-फिनलैंड

 संयुक्त  आयोग  की  स्थापना  के  संबंध  में  पत्तों  का  श्रादान  प्रदान  gar  ताकि  भारत  a  फिनलैंड  के

 बीच  afar
 सम्बन्ध  बढ़ाये  जा  सकें  पौर

 वाणिज्यिक  कौर  अन्य  क्षेत्रों
 में

 दोनों  सरकारों
 के

 बीच

 परस्पर  लाभकारी  सहयोग  की
 संभावनाओं

 का  पता  लगाया  जा  सके

 व्यापार  करार  में  कतिपय  अपवादों  सहित  सीमा शुल्कों

 मेलों  के  प्रायोजन  शादी  जैसे  मामलों  में  परम  मित्र  राष्ट्र  व्यवहार  प्रदान  किया  गया  है
 ।

 भारत  फिनलैड  संयुक्त  प्रयोग  की  पहली  बैठक  19-2-75 से  21-2-75  तक  नई  दिल्‍ली में  हुई

 कौर  उस  में  दोनों  देशों के  बीच  व्यापार  तथा  प्रौद्योगिक  सहयोग  बढ़ाने  के  उपायों  पर  विचार  किया

 जायेगा  |

 4390.  श्री
 डी  ०  बी  ०

 चन्द्र गौडा
 :

 क्या  पर्यटन
 ate  नागर  विमानन  मस्ती  यह  बताने

 की

 करेंगे  कि  :

 बया  देश  में  विमान  ईंधन
 के  ऊंचे

 मूल्य  से  बुरी  तरह  प्रभावित होने  के  कारण  फ्लाइंग  कलब

 सफलता  पूर्वक  नहीं  चल  रहे  कौर

 यदि  तो  सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 पर्यटन  गौर
 नागर

 विमानन  मंत्री  राज  देश  की  फ्लाइंग

 बलों
 पर

 विमानन  इंधन  के  अत्याधिक  मूल्यों  का  निसंदेह  बहुत  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा है  |

 विमानन
 विमानों

 के  फुटकर  मजदूरी  शादी  में  aware  बृद्धि  के  कारण  बढ़ी  हुई

 परिचालन  लागत  के  गान्धार  पर  फ्लाइंग  क्लबों  को  दी  जाने  वाली  राजकीय  सहायता की  वर्तमान  दरों  में

 बृद्धि  करना  सैद्धान्तिक  रूप  से  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  |
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 श्र  संपत्तियों के  लिये  मश्ांवजा

 4391.  श्री  AAT  गह  क्या  वाणिज्य  wat  शान  सम्पत्तियों  के  लिए  श्रनुग्रहपूवेक देने  के
 बारे में  21

 1975
 के

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या
 641  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 (  )  पश्चिम  पाकिस्तान  438 आवेदकों ate  पूर्वे  पाकिस्तान  के
 487

 सम्पत्तियों  के  दावों  के  सत्यापन  में  कितना  समय  प्रावर्पर्व

 दो  क्षेत्रों  में  शान  सम्पत्तियों के  दावों  के  सत्यापन  के  लिए  क्या  wh  अपनाई  गई

 कलकत्ता  समिति  द्वारा  स्वीकृत  राशि  का  भुगतान  न  करने  के  क्या  कारण  हैं

 144  स्वीकृत ate  203  विचाराधीन मामलों  को  शी  प्रता  से  निपटाने  के  लिए  क्या

 कार्यवाही की  गई  है  ।

 भूतपूर्व  पूर्वी  पाकिस्तान  के  कितने  भूतपूर्व बंगाली  भाषी  निवासियों  को  श्री ब  तक  मुआवजा

 मिला  अर  कूल  कितना  मुआवजा  मिला ;

 क्या  भूतपूर्व  पूर्वी  पाकिस्तानी  निवासियों  से  नये  आवेदन पत्न  प्राप्त  किये
 आर

 wa  सम्पत्तियों के  बारे  में  एक  पश्चिम  पाकिस्तान  ate  पूर्वी  पाकिस्तान से  कुल

 कितने  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुये
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  )  :  1971

 अ्रनुग्रह  पूर्वक  अनुदानों  की  योजना  लागू  की  गई  थ्री  )  से  31  1975 तक  की  प्रवर्ध  के  दौरान

 पश्चिम  पाकिस्तान की  समितियों  संबंधी  436  दावे  ate  पूर्वी  पाकिस्तान  की  सम्पतियों  संबंधी  487

 दावे  निपटाये गए  दावों  के  सत्यापन के  लिये  wafer समय  दायों  के  प्रस्तुत  साक्ष्य  शादी
 पर

 निर्भर  करता  है  ।

 (@)  से  (9)  अनुग  हयूक  ब्रनुदानों  का  भुगतान  दावेदारों  द्वारा  दस्तावेजी  साक्ष्य  सहित  प्रस्तुत

 दावों के  सत्यापन के  बाद  किये  जा  रहे  |  अधिकांश  मामलों  में  दावेदार  दस् ताउ जी  साक्ष्य  नहीं  प्रदत्त

 कर  सके हैं  ।  सांपार्िविक  साक्ष्य  स्वीकार  करने  का  विनिश्चय  किया  गया  है  ।  कलकत्ता  स्थित

 पैनल  भूमि  तथा  इमारतों  के  संबंध  में  दावों  का  मूल्यांकन  मौखिक  साध्य  के  जरिये  करता  है  सरकार

 द्वारा  भुगतान  पैनल  की  सिफारिशों  पर  विचार  करने  के  बाद  किया  जाता  है  |  दावों  को  यथा णी  प्र

 निपटाने  के  लिए  भरसक  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं

 |
 ca थ  )  2.0  पूर्व  पाकिस्तान  से  संबंधित  502  दावों  के  संबंध  में  अनुग्रह पूर्वक  अनुदान  दिए

 गए  हैं  जिनका  कुल  याग  2,68,46,365  रु०  है  ।  ये  दावे  कम्पनियों  व्यक्तियों  रानी  से

 सम्बन्धित हैं  ।

 भत पू ठे  ga  पाकिस्तान  के  श्रावेदको  के  दावे  निम्नलिखित  शर्तों  के  अ्रधीन  पंजीकृत  किये

 जात

 aaa (1)  दस्तावेजी
 साक्ष्य  प्रस्तुत  करने  की  स्थिति  में  भ्रौर

 (  2)
 इ

 बात  के  लिए  कि  वह  दावा  पहले  प्रस्तुत  नहीं  कर  संतोषजनक  कारणों  का

 उल्लेख  करे  ।
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 अनुग्रह पूर्वक अनुदान  के  लिए  कब  तक  लगभग  6000  ज प्रावेदनत  पत्र  प्रप्त  हुए  हैं  जिनमें

 लगभग  80%  पुर्व  पाकिस्तान मे  प्राप्त  दावों  प्रौढ़  20%  पश्चिम  पाकिस्तान  से  प्राप्त  eral  से  संबंधित

 हैं

 भारत  बंगला  देश  सीमा  पर  तस्करी

 4392.  शी  समर  गुह  :
 कया  विश्  मन्त्री  यह  बताने  की  रहे  करेंगे  कि

 :

 भारत-बंगलादेश  सीमा  के  दोनों  देशों  के  बीच  पासपोर्ट  पद्धति  लागू  करने  के

 तस्करी  के  कितने  मामलों  का  पता  लगा  है  ;

 जब  तक  कुल  कितनी  राशि  की  तस्करी की  वस्तुयें  ate  नकदी  पकड़ी  गई  है  ;

 इस  प्रकार  की  सीमावर्ती  तस्करी  के  संबंध  में  कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये  हैं  ;

 (4)  बंगला  देश  के  गिरफ्तार  किये  गये  ऐसे  व्यवसायों  के  आंकड़ों

 का  ब्योरा  है  ;
 {  x
 ,S  )  एसी  सीमावर्ती  तस्करी  के  संबंध  में  कितने  मुकदमें  चलाये  गये  ग्रोवर

 सीमा  पर  तस्करी  को  रोकने  के  लिए  दोनों  देशों  के  तस्करी-विरोधी  श्रधिकाररियों  ने

 किस  प्रकार
 का

 सहयोग  किया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री
 प्रणब  कुमार  :  16866  मामले

 ।

 1.73  करोड़  रुपये

 149  व्यक्ति

 (1)  (2)  बंगलादेश

 21  मामल े।

 दोनों  देशों  के  तस्करी  विरोधी  अधिकारियों  के  बीच  घनिष्ठ  सम्पर्क  बनाये  रखा  जाता

 है  सनौर  तस्करी  से  निपटने  के  लिये  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  सीमा  सुरक्षा  पुलिस  के  साथ  सम्मिलित

 रूप  से  गशत  की  व्यवस्था  की  जाती  है  ।

 भारत-बंगला  देश  सीमा  पर  तस्कर-व्यापार  को  रोकने  के  लिये  बंगलादेश  के  सीमाशुल्क  विभाग

 ate  पुलिस  अधिका
 रियों  द्वारा  भी  इसी  प्रकार  के  उपाय  किए  गये  हैं  |

 भारत  नेपाल  सीमा  पर  तस्करी

 4393.  श्री  समर  गह
 :

 क्या  वित्त  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 तस्करी-विरोधी  नया  श्रीमान  चलाये  जाने  के  बाद  नेपाल  की  सीमा  के  पार

 हार  )
 कर  हीदिया  कौर  पारादीप  पत्तनों  पर  कौर  उनके  खास-पास  होने  बाली  तस्करी

 संबंध  में  कितनी  तस्करी  वस्तुयें  या  नकदी  पकड़ी  गई  है  ;

 उस  संबंध  में  कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये  हैं  ;

 क्या  सीमा
 पर

 तस्करी  रोकने  के  लिए  कोई  भारत-नेपाल  संयुक्त  तंत्र  गठित  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  हैं  ;
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 बया  हल्दिया  तर  पारादीप  पत्तनों  पर  तथा  उनके  जासं-पास  तस्करी  की

 रोकथाम  के  लिए  तेज  गति  वाली  नौकाएं  लगाई  जा  रही  कौर

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  तस्करी-विरोधी  नये

 प्रतिमान  के  शुरु  किये  जाने  के  बाद  हीदिया  और  पारादीप  पत्तनों  पर  कौर  उनके  रास-पास

 फरवरी  1975 तक  पकड़े  गये  तस्करी  के  माल  प्रथम  नकदी  का  मूल्य  लगभग
 80  करोड़ रु०  है  तथा

 भारत-नेपाल  सीमा  पर  पकड़े  गये  तस्करी  के  माल  झ्रथवा  नकदी का  मूल्य  लगभग  1.  28  करोड़  रु०

 म  |

 इस  संबंध में  कलकत्ता  तथा  उसके  रास-पास  1975  40  व्यक्ति  तथा

 भारत-नेपाल सीमा  पर  1975  133  व्यक्तियों को  गिरफ्तार  किया गया  था  ।

 तथा  व्यापार  aria  से  संबंधित  समस्या यों  पर  चर्चा  करने  के  लिए

 समय  पर  नवीन  प्रकार  की  बैठकों  का  आयोजन  किया  जाता  है  :

 (1)  दोनों  देशों  के  सरकारी  स्तर  पर  समीक्षा  समिति  की )  बैठक

 (  2)  सीमाशुल्क  पटना  तथा  नेपाल  के  महामहिम  की  सरकार  के  सीमाशुल्क  निदेशक

 के  बीच  gon  कौर

 (3)  भारत-नेपाल  सीमा  के  दोनों  तरफ  भारत-नेपाल  के  भू-सीमा  शुल्क  अधिकारियों  के  बीच

 बठक  |

 तथा  नारें  से  अरयात  की  गई  तेज़  चलने  वाली  नौकाएं  पारादीप  क्षेत्रों

 को  अभी  तक  grater  नहीं  की  गई  हैं  ।  लेकिन  तस्करी-विरोधी  कार्य  के  लिए  वहां  दूसरी  लांच  नौकाएं

 लगाई गई  हैं

 बीघा  का  पर्यटन  केन्द्र  के  रूप  में  विकास

 4394.  श्री  समर  गह  :  कया  पर्यटन  नागर  विमानन  मन्त्री  डीघा  बंगाल

 में  पर्यटक  सुविचारों के  विकास  के  बारे  में  21  197  5  के  भ्र तारांकित  प्रश्न  संख्या  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  में  डीघा  पर्यटन  केन्द्र  पर  पर्यटकों  की  संख्या  में  लगभग  गुना

 यदि  तो  क्या  उनके  मन्त्रालय  ने  पर्यटन  के  संगठन  के  उद्देश्य  से  पश्चिम  बंगाल  सरकार

 से

 >
 @

 पूछताछ
 की  है  कि  डीघा  का  दौरा  करने  ara  पर्यटकों  के  लिए  इसी  भ्रनुपात  में  श्रावास  सुविधायें  बढ़ी

 ध

 क्या  पश्चिम  बंगाल  में  केवल  डीघा  ही  सामान्य  लोगों  विशेषकर gag  कलकत्ते  के

 बहुत  अधिक  भीड़  वाले  क्षेत्रों  के  युवकों  तथा  विद्याथियों  के  लिए  एकमात्र  विश्वाम  स्थल  है  ;

 यदि  तो  कया  केन्द्रीय  सरकार  का  डीघा  में  पर्यटन  के  विकास  के  बारे  में  राज्य  सरकार

 से  उनकी  श्रावश्यकताझ्ों  के  बारे  में  पुछताछ  करने  का  विचार  ate

 लगाया  ?

 (=)  बीघा  में  पर्यटन  केन्द्र  के  विकास  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  ger  विकल्पों  का  भ्रनुमान

 7/LS./75—U
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 पेंशन  कौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  dat  सुरेन्द्र  पाल  पर्यटन

 विभाग  देश  में  विभिन्न  पर्यटक  केन्द्रों  की  यात्रा  करने  वाले  पर्यटकों  का  राज्यवार  प्रिया  स्थान वार  आधार

 पर  रिकार्ड  नहीं  रखता  |  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  के  पर्यटन  विभाग  से  प्राप्त  सूचना के  अनुसार

 जैसा कि  नीचे  दिए  गए  आंकड़ों  से  देखा  जा  सकता
 डीघा

 के
 राज्य

 पर्यटक लॉज  में  ठहरने
 वाले  यात्रियों

 की
 संख्या

 में
 उत्तरोत्तर

 वृद्धि  हुई  है

 =
 वर्ष  डीघा  के  राज्य  पर्यटक  लॉज  में  ठहरने  वाले

 ——  ep  nt  लए

 अप्रैल  1970  से  मार्चे  1971  तक  963

 द... अ्प्रल  1971  से  मार्च  1972  तक  988

 1972 से  मार्चे  1973  तक  3945 FXO

 1973 से  मार्च  1974  तक  6898

 अप्रैल  से  1974  तक  6754
 en

 क्योंकि  अ्रन्तदेशीय  पर्यटकों  के  लिए  सुविचारों  का  विकास  करने  का  उत्तरदायित्व

 मुख्यतया  राज्य  सरकार  का  यह  निर्णय  करना  राज्य  सरकार  की  क्षमता  के  अन्तर्गत  है  कि  राज्यीय

 क्षेत्र  में  निधियों  की  उपलब्धता  के  अन्तर्गत  रहते  हुए  तथा  wea  प्राथमिकताओं पर  निर्भर  रहते

 सुविधाओं  की  किन  स्थानों  पर  अभिवृद्धि  करने
 तथा/श्रथवा

 व्यवस्था  करने  की  आवश्यकता  है  |

 ऐसा  समझा  जाता  है  कि  सुन्दरबन  में  बखाली  सगुद्रतट  भी  एक  विश्वास  स्थल  परन्तु

 दीघा  कलकत्ता  में  रहने  ary  व्यक्तियों  के  लिए  अधिक  लोकप्रिय  है  ।

 ौर  साधनों  पर  लगे  प्रतिबन्धों  के  जिससे  कि  पर्यटकों  के  लिए  सुविचारों

 के  विकास  में  चयनात्मक  दृष्टिकोण  रवाना  जरुरी  हो  गया  दीघा  को  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  विकास  करने

 के  लिए  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  है  ।  राज्य  सरकार  ने  पर्यटन  संबंधी  अपनी  पांचवीं

 पंचवर्षीय  योजना  में  दीघा  में  सुविचारों  के  विकास  के  लिए  व्यवस्था  की  है  |

 काफी  का  निर्यात

 4395.  श्री  मुख्तियार  सिह  सलिक  :  क्या  वाणिज्य  मस्ती  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों के  दौरान  अन्तर्राष्ट्रीय  काफी  परिषद्‌  ने  न्य  देशों की  तुलना में  भारत  को

 काफी  का  कितना  कोटा  निर्यात  हेतु  झ्रावंटित  किया  wie

 इसके  परिणामस्वरूप  कितनी  विदेशी  मुद्रा  श्रीजीत  की  गई  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  तथा  काफी  वर्ष

 1972-73  की  पहली  तिमाही  के  बाद  अ्रन्तर्राष्ट्रीय  काफी  संगठन  द्वारा  काफी

 के  निर्यात  का  कोई  कोटा  निर्धारित  नहीं  किया  गया  ।  1972-73 की  पहली  तिमाही  में  भारत  का

 कोटा  6650
 में

 ०
 टन  था  जबकि  इसकी  तुलना  में  ey  उत्पादक  सदस्य  देशों  का  कोटा  145  Ho  टन

 से
 लेकर  2,74,159 मे  ०  टन  तक  ग्रहण  AAT  था  |

 काफी  वर्ष
 1972-73

 तथा  1973-74  में  भारत  से  किये  गय  काफी  के  निर्यातों  का

 o  पता 45,06  करोड़  रु
 ०

 तथा  52,89  करोड़  रु  ि  |

 78



 कालग  1898 क  लिखित  उत्तर

 खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  द्वारा  कथित  घटिया  किस्म  के

 झाभषणों  की  सप्लाई

 4396.  श्री  मुख्तियार  fag  सलिक

 शी  ज्योतिर्मय  बसु  :

 क्या  बाशिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रेप  करेंगे  कि  :

 क्या  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  के  विरुद्ध  यह  आरोप  लगाया  गया  है  कि  उसने

 आभूषणों  के  कुछ  निर्यातकों  को  बहुमूल्य  आभूषणों  मूल्य  लेकर  उन्हें  घटिया  किस्म  के  आभूषणों  की

 सप्लाई  की  थी

 क्या  इस  बीच  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  इस  मामले
 की

 जांच  कर
 ली

 यदि  तो  निर्यातकों  द्वारा  की  गई  शिकायतों का  ब्यौरा  कया  हैं  तथा  केन्द्रीय  जांच

 ब्यूरो  द्वारा  की  गई  जांच  का  क्या  परिणाम  निकला  है  तथा  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  )  आरोप  प्रा भूषणों के  बारे

 में  व  होकर  घटिया  किस्म  के  अपरिष्कृत  हीरों  के  सम्बन्ध  में  है
 ।

 तथा  एक  पार्टी  ने  arte  लगाया  है  कि  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  ने  घटिया

 किस्म  के  परिष्कृत  हीरे  सप्लाई  किए  हैं  ।  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  आरोप  की  जांच  कर  रहा  है  ।

 सी ०  डी०  ए०  पटना  कार्यालय  में  कर्मचारियों  की  कमी

 4397.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या सी  ०  डी ०  vo  पटना  कार्यालय के  प्रत्येक  अनुभाग में  उतने  कर्मचारी  नहीं  हैं  जितनों

 की  वहां  आवश्यकता  है  ;

 क्या  उस  कार्यालय  में  बहुत  ata  काम  जमा  हो  रहा  है  ;

 यदि  तो  सी  ०  डी ०  ए  ०  पटना  कार्यालय  में  भर्ती  क्यों  नहीं  की  जा  रही  शौर

 पटना  कार्यालय से  प्रत्येक  वर्ष  बड़ी  संख्या  में  कर्मचारियों को  बाहर  क्यों  नियुक्त  किया

 जा  रहा है  ?

 faa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  )  :  नियंत्रक  रक्षा  लेखा

 संगठन  में  कर्मचारियों  की  प्राधिकृत  संख्या  शक्ति  की  तुलना  में  कर्मचारियों  की  उपान्त  कमी  है  ।

 (a)  जी  श्री मन  |

 प्रशन  नहीं  उठता  ।

 नियंत्रक  रक्षा  पटना  को  मुख्या  कार्यालय  तथा  उपकार्यालयों के  बीच  कर्मचारियों

 का  कथनानुसार  स्थानान्तरण  करना  पड़ता  है  ताकि  कठिन/श्रप्निय  स्टेशनों  पर  कायें  कर  रहे  कर्मचारियों

 के  स्थानान्तरण को  सुनिश्चित  किया  जा  सके  ।.  यह  स्थानान्तरण प्रशिक्षण  एवं  सतकंता  की  दृष्टि से  भी

 किये  जाते  हैं  ।

 कन्ट्रोल  श्राफ  डिफेन्स  पटना  के  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही

 4398.  श्री  रामावतार  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पटना  स्थित  कंट्रोलर  प्राण  डिफेन्स  श्रकाउन्टस  के  कार्यालय  में  विभिनन  प्रकार
 के  घोटाले  किये

 जा  रहे  हैं  तथा  उनके
 विरुद्ध  आवाज

 उठाने  वाले  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  जा

 रही है  ;
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 न्या  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  विभिन्‍न  शिकायतें  प्राप्त  हुई  कौर

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  इस  सम्बन्ध  में  क्या  करवाने  करने  का  है
 ?

 जी  श्रीमन्‌ । बित  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी )
 :

 जी  श्री मन  !

 शिकायतों  की  जांच  पड़ताल  की  गई  थी  तथा  उन्हें  आ्राधारहीन  पाया  गया
 |

 प्रतिरक्षा-लेखा  नियंत्रक  के  पटना  स्थित  कार्यालय  क  कार्यों  के

 एक  wet  का  विकेन्द्रीकरण

 4399.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  प्रतिरक्षा-लेखा  नियंत्रक  के  पटना  स्थित  कार्यालय  के  कार्यों  के

 एक  भ्रंश  का  विकेन्द्रीकरण  करने  का  है  ;

 क्या  उक्त  कार्य  रुड़की  भेजे  जा  रहे  कौर

 यदि  तो  उन  कार्यों  को  पटना में  ही  अथवा  बिहार  में  किसी  अन्य  स्थान  पर  न  रखने

 के  क्या  कारण हैं  |

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  कि  रक्षा  लेखा
 निमंत्रक  पटना

 के  अधीन  क्षेत्र  में  सिविल  कर्म  चा  रियों  के  वेतन  बिलों  से  संबंधित  कार्य  के  विकेन्द्रीकरण  का प्रस्ताव प्रस्ताव

 विचाराधीन  है  ।

 रिजर्व  इंजीनियरिंग  फोर्सਂ  के  कार्मिकों  के  वेतन  लेखों  की  देखभाल  से  संबंधित

 कार्य  के  लिए  रिकाडे  अाफिस  रुड़की  या  इसके  निकट  एक  वेतन  लेखा  कार्यालय  के  खोलेजाने  का  प्रश्न  भी

 विचाराधीन है  ।

 इन  प्रस्तावों का  मुख्य  उद्देश्य यह  है  कि  भुगतान/लेखा काय  करने  वाले  कार्यालयों को

 यूनिट/संबंधित  रिकार्ड  कार्यालयों  के  निकट  स्थापित  किए  जाएं  ताकि  भुगतान  शीघ्र  हों  सकें  तथा  लेखे

 ठीक  प्रकार  से  रखे  जा  सकें  ।  इस  कार्य  को  पटना  में  रखने  या  बिहार  के  किसी  अन्य  स्थान  पर  भेजने

 से  इस  उद्देश्य की  पूति  नहीं  होगी  ।

 मेसर्स  हिन्दुस्तान  बोरिस  कलकत्ता  के  प्रोमोटर ों  निदेशकों  की

 कर  सम्बन्धी  देयता यें

 4400.  श्री  सतपाल  कपूर :  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दहम सस  हिन्दुस्तान  बोरिस  कलकत्ता  के  निदेशकों  के  नाम  है प्र ौर

 कौर  उत्पादन  शुल्क  कौर  निगम  कर  की  कितनी  राशि  बकाया  है  तथा  राशि

 को  वसूल  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ;

 (q@)  क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  उनके  विरुद्ध  कभी  कोई  जांच  की  थी  अथवा  उनके  विरुद्ध
 ऐसी  कोई  जांच  चल  रही  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  तौर

 कया  उक्त  कम्पनी  के  निदेशकों  के  निवास  स्थानों  श्रथवा  कम्पनी  के  झ्र ह्म तों  पर

 कोई  छापा  मारा  गया  यदि  ती  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  झर  उक्त  छापों के  दौरान  क्या

 चीजें  पकड़ी  गई  ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री

 की  जा  रही  है  सदन-पटल  पर  रख  दी

 (att
 प्रणव

 कुमार  :  से  सूचना  एरिया
 il
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 1896
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 दायित्व बुश  इंडिया  लिमिटेड  के  निर्देशकों  के  कर

 हनन
 4401.  श्री  सतपाल  कपूर :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 dard  श  इन्डिया  लिमिटेड  के  निदेशकों  के  नाम  क्या  हैं  कौर  उत्पादन

 लक  धौर  निगम  कर  के  ग्रन्थित  उन  पर  कितनी  राशि  बकाया  है  कौर  उसको  वसूल  करने  के  लिये  क्या

 कार्यवाही की  गई  है

 क्या  उनके  विरुद्ध  कभी  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच  की  गई  थी  भ्रमणा  इस  समय  उन

 के  विरुद्ध  ऐसी  कोई  जांच  चल  रही  है  प्रौढ़  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  कया  अरार

 क्या  निदेशक  के  निवास  स्थान  पर  अथवा  कम्पनी  के  ०५  में  कोई  छापे  मारे  गयें थे  सौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  श्र  छापीं  में  पकड़  गये  दस्तावेजों  कौर  माल  का  ब्या  कया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी )  :  सूचना  एकत्रित

 की  जा  रही  है  ate  सदन-पटल  पर  रख  दी  भाएगी  ।

 मेसर्स  इंगलिश  इलेक्ट्रिक  कम्पनी  लिमिटेड  के  निदेशकों  की  कर  सम्बन्धी  देवताओं

 4402.  श्री  सतपाल कारण  त्या  वित्त  मन्त्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मैसर्स  इंगलिश  इलैक्ट्रिक  कम्पनी  लिमिटेड  के  निदेशकों  के  नाम  क्या  हैं  कौर  उनकी

 झोर  राय  धन  उत्पाद  शल्क  तथा  निगम  कर  की  कितनी  राशि  बकाया  है  तथा  बकाया  रोशि

 का-वसूल  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 क्या  उनके  विरुद्ध  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरी  ने  कभी  कोई  जांच  की  थी  अथवा  इस  समय  उनके

 विरुद्ध  ऐसी  कोई  जांच  चल  रही  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  कौर

 क्या  निदेशकों  के  स्थानों  कम्पनी  के  भ्रह्मातों  पर  कोई  छापा  मारा  गया  था

 ate यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  प्र  छापों  के  दौरान
 कन्  गये  दस्तावेजों  कौर  वस्तुओं

 का  विवरण क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (sit  प्रणत  :  से  सूचना  एकदड्रित

 की  जा  है  प्रौढ़  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 Export  and  Import

 4403.  Shri  Mulki  Raj  Saini:  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased
 to’  state

 (a)  the  names  of  main  items  imported  during  1973-74;  and

 (b)  the  names  of  main  items  exported  during  the  above  period  ?

 Tie  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Vishwanath  Pratap

 Singh) :  (a)  &  (b)  A  statement  showing  main  items  imported  &  exported  during
 1973-74  is  placed  on  the  Table  of  the  House.  [Placed  in  Library.  See  No  L.T.-

 9266/75]
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 उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  द्वारा  निश्चित  राशि  से  अधिक  राशि  निकालना

 4404,  श्री  हरी  सिह

 श्री  राम  सहाय  पांडे

 am  faa  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उत्तर  प्रदेश
 कौर

 बिहार  ने  निश्चित  रानी
 से  100  करोड़  रुपयों

 की  अधिक

 afr  निकाली  र

 यदि  हां  तो
 इसके  क्या

 कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  ato
 :  15  1975  को  उत्तर  प्रदेश  के

 नाम  श्रोवरड्राफ्ट की  कोई  रकम  नहीं  थी  |  बिहार के  नाम  उसी  दिन  32.70  करोड़  रुपये  का

 ड्राफ्ट था  |  इस  झ्रोवरड्राफ्ट से  राज्य  की
 प्राप्तियों  atte  व्यय  के  बीच  असन्तुलन

 का  पता
 चलता

 ।

 रुपये  में  व्यापार  करने  लाभ  तथा  होलियां

 4405.  श्री  शंकर  राव  साबित  :  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 रुपये  में
 व्यापार

 करने  में  सामान्यतया  क्या  लाभ  तथा  हानियां  प्र

 किन
 देशों  के  रुपये  में

 व्यापार  करने
 सम्बन्धी

 करार  अब  तक  लाभप्रद  सिद्ध

 हैं  कौर  किन  देशों  के
 अलाभकर  !

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  तथा  रुपया

 व्यापार  की  व्यवस्था  के  जरिये  देश  के  लिये  वक्त  बिदेशी  मुद्रा  संसाधनों  का  प्रयोग  किये  बिना  मशीनरी

 कौर  फालतू  महत्वपूर्ण  कच्चा  माल  तथा  मध्यवर्ती  माल  जैसी  महत्वपूर्ण  विकास

 मद्दे  प्राप्त  करना  सभा  है  ।  इसके  साथ-साथ  निर्यात  की  परम्परागत  मदों  के  लिये  बाजार  का

 परिवर्धन  करना  कौर  साथ  ही  गैर-परम्परागत  मदों  के  लिए  नये  बाजार  ढूंढना  भी  संभव  हुजरा  करार

 पारस्परिक  लाभ  के  झ्राधार  पर  परामशे  करके  किये  जाते  हैं  ।

 वाणिज्यिक  faa  चालक

 4406.  श्री  शंकर  राव  विनत  :  क्या  शरयान  कौर  नागर  विमानन  मस्ती  यह यह
 बताने

 की
 कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  भारत  में  काफी  वाणिज्यिक विमान  चालक  बेरोजगार  हैं

 यदि  तो  कितने

 वाणिज्यिक  विमान  चालक  के  प्रशिक्षण  पर  कितनी  धन  राशि  खर्च  होती  है

 कौर

 प्रशिक्षित  वाणिज्यिक  विमान  चालक  के  लिए  क्या  वैकल्पिक  रोजगार

 पेंशन  नागर  विमानन  मंत्री  राज
 ः  (#  )  शौर  इस

 समय  लगभग
 200  विमान-चालक  बेरोजगार  हैं  ।

 वाणिज्यिक  विमान  चालन  के  लिए  न्यूनतम  ता  eu  वाणिज्यिक  चालक
 लाइसेंस

 प्राप्त  करने  के  लिए  लगभग  30,000  रुपये का  खर्च  भरता  है  ।
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 वें  नागर  विमानन  fas  नव्य कपी ाल
 सहायक  बिमान  क्षेत्र  अधिकारी Bio  अपार  कड़ककर  PRN  इंडियन

 एयर-इंडिया में  उडान  परिचालन  भ्रधिकारी  तथा  विमानन के  क्षेत्र  में  अन्य  उपर्युक्त  पदो ंके  लिये

 प्लन  देने  के  पात्र हैं

 चूड़िया  एयरलाइन्स  atc  एयर  इंडिया  में  नियत  विदेशी  नागरिक

 बताने  वी 4407.  श्री  शंकर  राय  साबित  :  बया  पर्यटन  शौर  नागर  बिमान  मस्ती

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इंडियन  एयरलाइन्स  wit  एयर  इंडिया  में  विमान  हवाई  अडडा  प्रबन्धकों

 या  विमान  परिचारिकाश्रों  के  रूप  में  विदेशी  नागरिक  नियुक्त  द्रोह

 यदि  हां  तो  कितने  विदेशी  नागरिक  काम  कर  रहे  उनके  नाम  कौर  राष्ट्रीयता  क्या

 है  ott  उन्हें  किन  शर्तों  पर  तथा  किन  कारणों  से  नियत  किया  गया  है
 ?

 पर्यटन  नागर  विमानन  मस्ती  राज  अर  इंडियन

 लाइंस  की  नियमित  सेवा  में  छ  :  गेर-भारतीय हैं  जिनमें  एक  विमान  चालक  भी
 है  जिसे  कारणों राशन

 ने  अनुसूचित  विमान  परिवहन का  1953.3  typo & & TSS TAH LU ~  किये  | लिव दे. ज क क ग्ग्भ र जाने के बाद झ्रपनीਂ  सेवा  में  ले  लिया

 था
 ।

 एयर  इंडिया  में
 कोई  भी

 विदेशी  राष्ट्रिक  विमान  चालकों  के
 हूप

 में  नियुक्त  नहीं  हैं
 ।

 वहां
 8  विमान

 क्षेत्र  प्रबन्धक  तथा  34  विमाने-परिचारिकाएं  ऐसी हैं  जिनका  संबंध  विभिन्न  विदेशी  राष्टिकताश्ं  से

 है  ।  इनका  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  e 6 laeey  लय  मर  रखा  गया  ।  देखिए  एल०

 टी  ०-9267/75]

 भारतीय  रिवेंज  बनाई  के  कार्यालय  में  क्लर्कों  द्वारा  काम  करने  से  इन्कार

 4408.  श्री  शंकर  राव  साबित  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  रिजर्व  बैंक  के  बम्बई  कार्यालय  में  कुछ  पलकों  ने  हाल  में  काम  करने  से  उस  प्राकार  पर

 इन्कार  कर  दिया  कि  उनकी  मेजों  को  साफ  नहीं  किया  गया

 यदि  तो  इस  प्रकार
 की

 हड़ताल  कितने  कर्मचारियों ने  दौर

 इन  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुशीला  रोहतगी  )  से  भारतीय  ford

 बेक  ने  सूचित किया  है  कि  उसके  बम्बई  कार्यालय  में  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों  ने  17  परवरी

 1975  से  फर्नीचर  का  झाड़ना-पोंछना  यह  दलील  देकर  बन्द  कर  दिया  था  कि  यह  काम  चपरासियों

 के  काम  का  अग  नहीं  है  ।  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों  के  इस  झ्रान्दोलन  के  परिणामस्वरूप  बम्बई  फोर्ट

 कौर  वाय कुला  कार्यालयों  में  लिपिक  वर्म  के  5580  कर्मचारी  इस  ग्रन्थि  में  सामान्य  रूप  से  कार्यालय
 > में  हाजिर  तो  रहे  किन्तु  उन्होंने  झपना  सामान्य  काम  नहीं  किया  ॥  बेक  ने  सूचित  किया

 कि  चपरासियों  are  मजदूरों  का  अरपना  सामान्य  काम  न  लिपिक  कर्मचारियों  के  अपने  काम

 करने  में  बाधक  सिद्ध  gat  बैंक  के
 प्रबन्धकों

 के  साथ
 22  1975  को  समझौते पर  हस्ताक्षर

 हो  जाने  के  बाद  रिजर्व  बैंक  कर्मचारी  संघ  ने  अपना  आन्दोलन  समाप्त  कर  दिया  कौर  24  फरवरी

 1975  से  झाड़ने-पोंछने का  काम  फिर  किया  जाते  |
 बैंक  ने  यह

 भी
 सूचित  किया  है  कि  इस  मामले

 की  परिस्थिति  विशेष  को  ध्यान  में  रखकर  बैंक  ने  लिपिक  कर्मचारियों  के  द्वारा  कुछ  दिन  काम  न  किये

 जाने के  विरुद्ध  कोई  कार्रवाई  नहीं  की  है  |
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 नाता  वा  नव  ण  ——  eee  _  a  ly  ee

 कर्नाटक  में  हवाई  अड्डों
 सम्बन्धी  विकास

 कार्य

 4409.  श्री  के  ०  लकप्पा  :  क्या  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मस्ती  यह  TATA
 की

 कृपा  करेंगे

 कि
 सरकार  द्वारा  चालू  वर्ष  के  दौरान  कर्नाटक  में  विभिनन  हवाई  अड्डों  पर  आरम्भ  किये  जाने  वाले

 विकास

 कार्यों  की  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 पेंशन  नागर  विमानन  मंत्री  राज  के  दौरान  जिन  महत्वपूर्ण

 निर्माण  कार्यों  की  प्रगति  करने  का  प्रस्ताव  है  उनमें  बंगलौर  हवाई  aes  पर  मीनल  भवन  का  विस्तार

 तथा
 हुबली  में  एक  हवाई  wed  का  निर्माण  कार्य  करना  है  ।  बेलगांव  में  टर्मिनल  भवनਂ  के  विस्तार

 तथा  परिवर्तन से  सम्बन्धित  कार्य के  इस  वर्ष  qe  हो  जाने की  श्राशा  है  ।  मंगलौर
 में

 छोटे-मोटे

 सुधार  कार्य  भी  प्रारम्भ  किये  जा  सकते  हैं  ।

 ‘at  रियल  पटसन  की  बोरियों  का  उत्पादन  प्योर  सप्लाई

 4410.  श्री  के०  लक प्पा
 :

 क्या  बाशणिज्य  मस्ती यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  कुछ  पटसन  मिलें  wave  की  पैकिंग  के  लिये  प्रयोग  किये  जाने  वालें

 पढ़ता  की  बोरियों  का  उत्पादन  कौर  सप्लाई  करने  में  विलम्ब  कर  रही  है  ;

 (@)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  कौर

 सरकार  द्वारा  इस  मामले  में  न्य  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag)  :

 तथा
 विलम्ब  का  मुख्य  कारण  उद्योग  में  हाल  ही  में  हुई  लम्बी  हड़ताल है

 ।  कतिपय

 मिलों ने  अधिग्रहण  areal के  विरुद्ध  न्यायालयों  से  व्यादेश  भी  प्राप्त  कर  लिया  है  ।  रुके हुए
 बार्डर

 निपटाने  के  लिए  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  शर  व्यादेश  रह  करवाने  के  लिए  भी  कार्यवाही
 की

 जा  रही  है  ।

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  हारा  जिस  फर्म  के  विरुद्ध  जांच  पड़ताल  की  जा  रही  उससे  सम्बद्ध  मामलें

 में  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  के  निदेशक  का  झर्तग्रस्त  होना

 4411.  श्री  क्त ०  लकप्पा  :  क्या  वाणिज्य  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें कि  :

 क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जिस  फर्मे  के  विरुद्ध  जांच  पड़ताल  की  जा
 रही

 उससे

 सम्बद्ध  मामले  में  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  का  एक  निदेशक  अ्रन्तग्रेस्त  है  ;

 क्या  उक्त  निदेशक  के  विरुद्ध  अनिर्णीत  झ्रारोप  होने  के  बावजूद  पिछले  चार  पांच  सालों

 के  दौरान  कन ग्र नक  बार  उसकी  पदोन्नति  की  गई  है  द्

 उक्त  निदेशक  के  विरुद्ध  कुछ  आ्रारोप  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  निर्णयाधीन  होने  के  बावजूद

 उसे  किन  परिस्थितियों में  पदोन्नतियों  दी  गई  कौर

 उक्त  मामले  में  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ( sit  विश्वनाथ  प्रताप  :
 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो

 एक  फर्म  हो  विरुद्ध  एक  मामले  की  जांच  कर  रहा  जिसमें  खनिज तथा  धातु  व्यापार  निगम के  एक  निदेशक  का  भी  संबंधित  होना  बताया  जाता  था  ।
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 र  को  राणा तथा  विगत  पांच  वर्षों  के  इस इस  प्रकट  च  नत  ह
 ले  क  दिर  क ण  के  ware पर  दो

 पदोन्नतियों  मिली  तथा  उस  समय  उनके  विरुद्ध  कोई  शिकायतें  लम्बित  नहीं  थीं  ।

 केन्द्रीय  ब्यूरो  ने  अपनी  जांच  पड़ताल परी  कर  ली  है  कौर  उसकी  रिपोर्ट

 हाल  ही  में  प्राप्त  हुई  है  जो  इस  समय  सरकार  के  विचाराधीन है

 जोवन  बीम  निगम  के  नये  कारोबार  की  प्रगति

 4412.  डा०  हरि  प्रसाद  शर्मा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :-

 क्या  चाल  वर्ष  में  जीवन  बीमा  निगम  के  at  कारोबार  की  प्रगति  गत  ag  की  उसी

 अवधि की  तुलना  में  काफी  धीमी  रही  है

 यदि  तो  मत  दो  वर्षों  में  किए  गए  नए  कारोबार  के  तुलनात्मक  आंकड़े क्या  हैं

 इस  वर्ष  धीमी  गति  से  प्रगति  होनें  के  कया  कारण  हैं  तथा  कारोबार  में  तेज  गति  से

 बुद्धि करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुशीला  से  1972-73

 से  1974-75  तक  के  वित्तीय  वर्षों के  afar  ग्यारह  महीनों के  दौरान  जीवन  बीमा  निगम

 द्वारा  किया  गया  नया  कारोबार  इस  प्रकार था

 रुपयों
 में

 )
 ह  क  क  हि  ल  गाओ

 ई  4-74  से  1-  से  1- 4-2

 28-  2-75  तक  28-  2-74  TH  28-  2-73
 तक

 वैयक्तिक  बीमे  1264  1OQA 1sa0%  1208

 सामूहिक  बीमें  605  244.  196

 कुल  बीमें  1869  1508  1404
 न

 पचाने  चात  sean  saree  हितों  &  वना दौरान  feu  at  कारोबार  पूर्ववर्ती वर्ष  की

 तदनुरूपी  श्रीराम  के  दौरान  किए  गए  कारोबार  की  अपेक्षा  वृद्धि  हुई  तथापि  वैयक्तिक  बीमों  के

 अन्तरगत  किए  गए  कारोबार  में  हुई  वृद्धि  जीवन  बीमा  निगम  की
 aaa

 के  अनुरूप  नहीं  रहीं

 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  निम्नलिखित  कारण  है ं:

 (i)  मुद्रा-स्फीति के  कारण  मूल्यों  में  वुद्धि  तथा  उसके
 कारण  ona की  बचत  करने  की

 गंजाइश  में  कमी  जाना  ।

 (i)  डाकघरों  तथा  गैर-बैंकिग  कम्पनियों  में  जमा  जैसे  बचत  के  अरन्य  तरीकों  के  साथ

 प्रतिस्पर्द्धा  जिनमें  अ्रपेक्षाकृत  प्रतीक  लाभ  प्राप्त  होता  हो

 (ill)  वेतनमानों तथा  सवारी  भत्ता  aia में  संशोधन  संबंधी  अपनी  मांगें  मनवाने के  लिए

 विकास  अधिकारियों  द्वारा  भ्रात्दोलन  aa  समाप्त  हो  गया  है  )

 जीवन  बीमा  भविष्य  में  बीमा  कराने  वाले  व्यक्तियों  को  उनके  परिवार  के  लिए

 बीमा  सुरक्षा  प्रदान  करने  की  आवश्यकता  समझाने  का  क्षेत्रीय  स्तर  पर  तथा  प्रचार  द्वारा

 7/L.S./75—12
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 fam  प्रयास कर  रहा  है  ।  वह  ऐसी  बड़ी  सामूहिक  बीमा  योजनाकारों को  चालू  करने  कं  प्रयत्नों  में

 भी  तेजी  ला  रहा  है  जिनमें  सहकारी  प्रयत्न  के  कारण  व्यक्तिगत  बचत  पर  भार  कम  हो  जाता  है  ।

 दी घं कालीन  बचत  करने  के  लिए  और  अधिक  प्रोत्साहन  देने  की  दृष्टि  वित्त

 1975  में  एक  उपबन्ध  किया  गया  है  ताकि  ग्राहक  प्रयोजनों  के  लिये  कर-निर्धारण  योग्य  राय  की

 गणना  करने  में  इस  प्रकार  की  बचत  के  संबंध  में  कटौती  की  रकम  में  वृद्धि  की  जा  सकें  |

 विदेशी  पंजी  निवेश

 4413.  डा०  हरि  प्रसाद  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विदेशी  पूंजीनिवेश  आमंत्रित  व  शअ्राकर्षित  करने  के  लिए  कोई  निश्चित  नीति

 बनाईं गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  प्रौद्योगिक  विकास  के  किन  क्षेत्रों  में  विदेशी

 का  स्वागत  किया  जायेगा  कौर  इस  प्रयोजन  के  बनाई  गई  सूची  में  सम्मिलित

 उद्योगों का  ब्यौरा  क्या है  ;

 चालू  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  बिदेशी  फर्मों  और  उंद्यमकर्त्ताश्रों  द्वारा  कुल

 कितना  पूंजीनिवेश  आवश्यक  समझा  जाता  है  कौर  कितना  पूंजीनिवेश  किए  जाने  की  संभावना

 अर

 इस  प्रकार  विदेशी  पूंजीनिवेश  प्राप्त  करने  विशेषकर  पूंजीनिवेश  तौर  स्वदेश  भेजे

 जाने  वालें  लाभ  की  राशि  के  बीच  अनुपात  के  संबंध  कया  शर्तें  रखी  गई  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  सी  ०  शौर  :  विदेशी  निवेश  के  संबंध  में  सरकार

 की  नीति  अ्रत्यधिक  चयनात्मक  रही है भ्रौर  इसका  लक्ष्य  हमारे  देश की  शिल्प  विज्ञान  संबंधी

 कमी  को  पूरा करना  कौर  निर्यात  को  बढ़ावा  देना  है  ।

 उपभोक्ता
 प्रो  अधिक  लाभ  देने  वाले  उद्योगों के  क्षेत्र  में  विदेशी  पूंजी  लगाते  की अनुमति  नहीं

 दी  जाती  ।  उन  उद्योगों  की  सोदाहरण  सूची  जिनके  लिये  विदेशी  पूंजी  की  अ्रनुमति  दी  जाती

 औद्योगिक विकास  मंत्रालय  द्वारा  प्रकाशित  उद्योगों  के  लिए  निर्देश  1974-75  में  दी  गयी  है  ।

 पांचवीं  पंचवर्षीय  आयोजना  (1974-79)  के  मसौदे  में  आयोजना  की  अवधि  में

 देश
 में

 74  करोड़
 रुपये

 की  गैर-सरकारी नयी  पूंजी  ay  का  अ्रनुमान लगाया  गया  है  ।

 सरकार  विदेशी  निवेश  कं  ऐसी  टेकनालोजी  के  मंगाने  के  काम  में  उपयोग  करने  को

 तरजीह  देती
 जो  न

 तो
 सीधे  खरीदी  जा  सकती है  ate  न  ही  जिसे  किसी  झ्रावधिक  गारन्टी के

 झौते  के  अ्रन्तर्गत  प्राप्त  किया  जा  सकता  है  ।  जिन  कुछ  महत्वपूर्ण विचारों  के  झ्राधार पर  टेक्नॉलॉजी

 कौर  उसके  रायात  करने  की  विधि  का  चुनाव  किया  जाना  चाहिए  जो  ये  हैं:--विदेशी मुद्रा  का  निवल
 निर्यात

 टेक्नालाजी की  विशेषतायें  कौर  हमारी  परिस्थितियों  के  अनुरूप उसकी
 सहयोगियों  के  डिजाइन  शौर  परीक्षा  सम्बन्धी  क्रियाकलापों  तक  भारतीय  इंजीनियरों

 की
 उपकरण  कौर  कच्चे  माल  के  garg 7  को

 शौर
 शिल्प  विज्ञान  संबंधी  विकास  की  गति

 के
 संबंध

 में  facia  करने  की  स्वतंत्रता
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 बंगला  देश  को  नमक  का  निर्यात

 4414.  डा०  हरि  प्रसाद  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  बंगलादेश को  लगभग  30,000  टन  नमक  का  निर्यात करने  के  बारे में

 ताछ  की  गयी  हैं

 यदि  तो  बंगलादेश  में  arena  wait  ने  क्या  शर्तें रखी  हैं  ate  दोनों  सरकारों

 के
 पारस्परिक  सौदों

 के  भ्रन्तर्गत  कितनी  मात्रा  में  इसकी  आवश्यकता  कौर

 नमक  के  निर्यात  के  लिए  यदि  बंगलादेश  से  कोई  करार  किया  गया  तो  इसकी  मुख्य

 बातें कया  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag):  भारत से  बंगला

 देश
 को

 नमक  की  सप्लाई  राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  ही  की  जाती  है  ।  किन्तु  बंगलादेश

 की  सरकार  ने  हाल  ही  में
 2  करोड़  रु०

 के  वस्तु  उपदान  के  भ्रन्तगंत  35,000  मे०
 टन  नमक

 की

 सप्लाई  के  लिये  अनुरोध  किया  है  ।

 ceed  git

 की  जायेगी  भुगतान  वस्त  उपदान

 पर  लाग  शर्तों  कौर  निबन्धों के  अनसार  किये  जायेंगे

 fade  में  रहने  वाले  भारतीयों  द्वारा  स्वदेश  भेजी  गई  धनराशि

 4415.  श्री  वीरेन्द्र  सिह  राव  :  नया  चिर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विदेशों में  रहने  वाले  कुछ  भारतीय  प्रतिपूरक  भुगतान  गिरोह के
 माध्यम से

 धनराशि भारत  भेजते  हैं  ग्रोवर

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  ऐसे  गिरोहों  के  माध्यम
 से  कितनी  धनराशि

 भारत  भेजी  गई  ?

 वित्त  मंत्री  सी०  :  हां al  |  ह

 ऐसे  लेन-देनों
 के

 स्वरूप  को  देखते हुए  उनका  सही-सही  विमान  लगाना  संभव

 नहीं है  ।

 बंगला  देश  के  साथ  रुपया-व्यापार-करार  पर  पुनः  विचार

 4416.  श्री  बीरेन्द्र  सिह  राव  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  बंगला  देश  के  साथ  रुपया-व्यापार-करार  के  बारे  में  पुनर्विचार

 किया जा  रहा  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag)  तथा  17  दिसम्बर

 974  को  भारत  तथा  बंगला  देश  के  बीच  एक  व्यापार  सुलेख  सम्पन्न  किया  गया  था  जिसके

 1  1975  से  दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार  से  aaf  भी  भुगतान  एवं  प्रभार

 मुक्त  रूप  से  परिवर्तनीय agra  में  किया  जा  रहा  है  ।  यह  कदम  दोने  '  के  बीच  दोतरफा

 पार  में  सुधार  तथा  वृद्धि  के  लिए  उठाया  गया  है  |
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 सऊदी  wa  से  वित्तीय  सहायता

 Rd  ee
 4417.  श्री  वीरेन्द्र  fag  राव  :  बया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 सऊदी  wea  ने  भारत  को  कितनी  वित्तीय  सहायता  देना  स्वीकार  किया  है  ;

 क्या  सऊदी  wea  ने  इस  वित्तीय  सहायता  तेल  की  खरीद  के  लिए  उपयोग पर  रोक

 लगायी  कौर

 यदि  तो  क्या  इस  सहायता  का  उपयोग  कुछ  विशिष्ठ  परियोजनाओं  के  लिए  किया

 जाना  है  ate  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 वित्त  मंत्री  सी ०  :  वित्तीय  सहायता  के  संबंध  में  सऊदी  oe

 are  भारत के  बीच  कोई  करार  नहीं  किया  गया  है  ।

 ag  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 ईस्ट  एंग्लिया  प्लास्टिक  कम्पनी  को  आयात  लाइसेंस  जारी  करना

 4419.
 श्री

 प्रिय
 रंजन  दास  मुंशी  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कलकत्ता  की  ईस्ट  एंग्लिया  प्लास्टिक  कम्पनी को  1973-74  शौर  1974-75

 में  कोई  लाइसेंस  जारी  किये  गये  हैं  ;

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  कया  कौर

 \  क्या  इन  श्रायात  लाइसेंसों  के  दुरुपयोग  के  बारे  में  कोई  शिकायतें  प्राप्त हुई  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय
 में

 उप-मंत्री
 विश्वनाथ  प्रताप  fag)  :  तथा  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  प्रिन्थालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  ठी  ०--9268/75]
 जिसमें

 लाइसेंस  प्राधिकरणों  से
 श्रब

 तक  प्राप्त हुई  जानकारी के  आधार पर  इस  फर्म  को  197  3-74
 तथा  1974-75

 में  जारी  किये  गये  आयात  लाइसेंस/रिलीज arse  दर्शाये  गए  हैं  ।  शेष  लाइसेंस
 प्राधिकरणों से  जानकारी  एकत्र

 की
 जा  रही  है  कौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 अरयात  लाइसेंसों  के  दुरुपयोग  के  संबंध  में  कोई  आरोप  कभी  तक  प्राप्त  नहीं  ear  है  ।

 श्रमिक  अपराधों  के  लिये  लोगों  की  गिरफ्तारी

 4420.  थी
 सी

 ०  क ०  aaa  :
 नया  वित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आयकर  अधिकारियों  द्वारा  ग्रामीण  अपराध  करने  वालों  के  यहां  देश  भर
 कुल  कितने छापे  मारे गए  तथा  वर्ष  1974-

 बित  धन-संपत्ति बरामद  की  गई  ;

 75  के  दौरान  उनसे कुल  कितनी

 उनसे  क  ल  कितने  मूल्य  की  विभिन्‍न  वस्तुयें  पकड़ी  शर

 तस्करों के  यहां  मारे गए  छापों के  बारे  में
 इसी  प्रकार  का  व्यौरा  क्या है  और

 तस्करी  के  संबंध  झन
 गए  हैं  तथा  कितने  वारंटों  की  क्रियान्विति  होनी शे  है  ?

 तक  कूल  कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए
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 लिखित

 उत्तर

 वित्त
 मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री
 प्रणब

 कुमार
 :  वर्ष  1974-75  में

 (31  जनवरी  1975  आयकर  झायुक्तों के अधिकार के  अधिकार  क्षेत्रों  के  संबंध  में  grew  ऑ्रधिकारियों

 दौरा  ली  गई  तलाशियों  की  संख्या  तथा  पकड़ी  गई  परिसम्पत्तियों  का  विवरण-पत्र  waar

 के  रूप में  संलग्न है

 वर्ष  1974-75
 में  (31  जनवरी  1975  तक  सीमा  शुल्क  अधिकारियों  द्वारा ली  गयो

 तलाशियों  तथा  पकड़ी  गई  वस्तु ग्न ों  के  मूल्य  का  तथा  सीमा  शुल्क  अधिनियम  के  अधीन  गिरफ्तार

 किए  गए  व्यक्तियों  की  संख्या  के  समाहर्ता  कार्यालय-वार  विवरण  पत्र  waar  ‘g’  तथा  के

 रूप  में  संलग्न  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या

 समुद्री  उत्पादों  का  निर्यात

 A421,  श्री  सी०  ई  सन्द्रप्पन  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  समुद्री  विकास  प्राधिकरण के  एक  दल  ने  हाल  ही  में  समुद्री  उत्पादों  के  निर्यात

 को  बढ़ाने  के  लिए  जापान  कौर  दक्षिण-पूर्व  एशिया  के  कुछ  अन्य  देशों  का  दौरा  किया

 यदि  at,  तो  उस  दौरे  के  क्या  परिणाम निकले  हैं  ;

 वर्ष  1974-75  में  भारत ने
 कितने  शर

 कितने  मूल्य  के  समुद्री  उत्पादों  का

 ata  किया

 वर्ष  1975-76  में  समुद्री  उत्पादों का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  सरकार
 नें  क्या

 वाही की  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय में  उप-संतरी  विश्वनाथ प्रताप
 :

 जी  एक  बिक्री दल

 ने  1974  में  जापान  का  दौरा  किया  ।

 इस  प्रतिनिधिमण्डल ने  जापानी  श्रायातकों  को  भारत  में  समुद्री  खाद्य  पदार्थ
 उद्योग

 के  नशिस्त  पतलूनों  की  जानकारी
 दौर  हमारे  उत्पादों  के

 संबंध  में  उनकी  गलतफहमियां  टूर  कीं  ।

 इस  दौरे  के  परिणामस्वरूप  प्रतिनिधिमण्डल  को  लगभग
 15.00  करोड़  रु०  की  पुख्ता  पेशकशें

 प्राप्त हुई  भ्र ौर  तभी  से  निर्यातों में  पर्याप्त  वृद्धि  हुई  है
 ।

 यह  अनुमान  लगाया  जाता  है  कि  1975  (1974-75)  के
 दौरान

 59,42  करोड़ रु०  मृत्य के  38854 मे  ०
 टन  समुद्री  उत्पादों  का  निर्यात  किया  गया

 |

 सरकार  मछली  की  निर्यातयोग्य किस्मों  के  लिये  उत्पादन  झाधार  के  सुदृढ़ीकरण  तथा

 विविधीकरण  हेतु  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  ट्राल रों  के  प्रयोग  में  वृद्धि  करने
 के  लिए

 कदम  उठा  रही  है  ।  ट्राल रों  के  लिए  उपदान  कौर  शुल्क  मुक्त  डीजल तेल  की
 सप्लाई

 से
 उत्पादन

 लागत  में  कमी  श्रायेगी  जिससे  हमारे  उत्पाद  afr
 प्रतियोगी

 बन
 सकेंगे

 ।  निर्यातों के  गन्तव्य

 स्थलों के  विविधीकरण  के  लिए  नये  बाजारों  का  विकास  किया जा  रहा  है  ।

 मारिशस  को  HTT  की  तस्करी  करने  वाला  गिरोह

 4423.  श्री  भाऊ  साहेब  धामनकर
 :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  हाल  ही  में  बम्बई  से  मारिशस को  बड़े  पैमाने  पर
 झफीम  की  तस्करी  करने

 बाले  एक  बड़े  जिसमें  एयर  इण्डिया  के  ५  क्मेचारी  शामिल  का  पता  लगाया गया
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 यदि  al,  तो  इस  चोटाले  में  किसनी  विदेशी  मुद्रा  ग्रस्त ग्रे स्त है  ;

 इस  संबंध  में  oa  तक  कुल  कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए  गए  उनमें  से  कितने

 व्यक्ति  एयर  इण्डिया  के  कर्मचारी  हैं  तथा  अरन्य  लोग  कौन

 क्या  उन  सभी  के  विरुद्ध  कोई  मामले  दर्ज  किए  गए  हैं
 ?

 घिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  :
 मारिशस

 में  29)  पौण्ड

 अफीम  के  पकड़े  जाने  पर  बम्बई  में  पूछताछ  की  जिससे  पता  चला  fe  बम्बई  से  मारिशस

 को  अफीम कीं  तस्करी  में  एयर  इण्डिया के  कुछ  कर्मचारी  अन्त ग्रे स्त  थे  ।

 इसमें  वैध  बाजार  मूल्य  पर  लगभग  40,000  रु०  की  विदेशी  मुद्रा  झन्त्रस्त है
 ।

 अब  तक  19  गिरफ्तारियां की  गई  हैं  जिनमें  से  8  मारिशस  की  पुलिस  द्वारा  की

 गई  ।  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  में  से  1g  एयर  इण्डिया  के  कर्मचारी  हैं  ।  मुख्य

 जो  एयर  इण्डिया  का  ही  कर्मचारी  फरार  है  ।

 (a)
 सभी  अभियुक्तों  के  विरूद्ध  बम्बई  में  मामला  दायर  कर  दिया  गया  है  |

 मुद्रा  विनिमय  लाइसेंस  के  लिए  यात्रा  एजेंटों  की  पात्रता

 4424.  श्री  नवल  किशोर  शर्मा  :  कया  पेंशन  site  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्यां  कलकत्ता  अरर  मद्रास  जैसे  नगरों  में  यात्रा  जिनकी

 आर्थिक ara  विदेशी  मुद्रा
 में  10,000  डालर  मुद्रा  विनिमय  लाइसेंस  पाने  के  पात्र  ate

 प्रस्तावों  की  मुख्य  बातें कया  हैं  ?

 पेंशन  कौर  नागर  विमान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्रपाल  :  कौर

 पर्यटन  विभाग  द्वारा  मान्यता-प्राप्त  यात्रा  एजेन्टों  को  मुद्रा-विनिमय  लाइसेंस  जारी  करने  का

 मामला  भारत  के  बम्बई  स्थित  रिजर्व  बैंक  के  साथ  उठाया  गया  था  जिन्होंने  सरकार  द्वारा

 दृष्टि  किए  जाने  की  स्थिति  में  केवल  उन्हीं  एजेंसियों के  बारे  में  विचार  करने  पर  श्रपनी

 सहमति  प्रकट  की  जो  वर्तमान  wea  को  पूरा  करती  हैं  तौर  जिनका oe  बातों  के  साथ  साथ

 कम  से  कम  10,000  अमरीकी  डालर  या  उसके  बराबर  का  व्यवसाय  चार  महानगरों  में  हो  कौर

 5,000  अमरीकी  डालर  का  व्यवसाय  भारत  केद्रीय  स्थानों में  हो  ।  ऐसे  लाइसेंसों के  प्रदान  करने

 के  लिये  शर्तों  को  अंतिम  रूप  प्रदान  करने  के  लिए  विभाग  द्वारा  इस  मामले  पर  कार्यवाही  जारी  है  ।

 Excise  Duty  on  Khandsari

 4425.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  the  excise  duty  on  the  Khandsari  produced  by  Khandsari  mill
 Set  up  in  Indore  division  (Madhya  Pradesh)  is  less  by  Rs.  100  per  quintal  whereas  the
 market  rate  of  such  sugar  is  less  b  y  Rs.  25  or  Rs.  30  than  that  of  the  crystal  sugar; and

 (b)  ifso,  whether
 duty  on  a  uniform  rate  fri

 Government  propose  to  take  any  action  to  change  excise
 m  th  Sugar  mills  ?
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 The  Minister  of  Oa Gen  te  in  the ६  Minis SVASEELY  on  ALG Finance  (Shri  Pranab  Kumar try  of  2114  2

 Mukherjee)  :  (a)  &  (9)  Tie  information  is  being  collected  and  will  be  supplied
 as  soon  as  it  is  received.

 Evasion  of  Taxes  by  M/s  Chhaganlal  Panchulal

 4426.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased
 to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  5494  on  the  20th  Decem-

 ber,  1974  regarding  evasion  of  taxes  by  M/s  Chhagan  Lal  Panchulal,  Indore  and

 State

 (a)  whether  Government  are  aware  of  the  fact  that  the  proprietors  of  Ch-

 haganlal  Panchulal  firm  purchased  ginning  factories,  godowns  as  well  as  houses  in

 Ujjain  and  Indore  in  different  names  during  1972-73  and  1973-74;

 (b)  whether  the  value  of  these  factories,  godowns  and  houses  has  been  shown
 in  the  registration  documents  far  below  their  actual  value  to  avoid  1110 0116-18:  and

 (c)  if  so,  whether  Government  propose  to  enquire  into  this  affair  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  Pranab  Kumar

 Mukherjee)  :  (a)  to  (Cc)  Government  are  aware  of  the  fact  that  M/s  Chhanganlal

 Panchulal,  Indore  had  acquired  an  oil  mill  and  a  ginning  and  pressing  mill  during  the

 period  relevant  to  assessment  year  1974-75.  Further  enquiries  as  to  the  real  value

 of  the  above  mills  as  also  any  other  asset  that  might  have  been  acquired  by  the

 assessee  during  the  years  1972-73  and  1973-74  are  in  progress.

 देश  में  गेर-श्रनसुचित  det  की  संख्या

 4427.  श्री  बालकृष्ण  नायक  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  देश  में  उन  अनुसूचित  बैंकों  की  ga  संख्या  कितनी  है  जिनका  राष्ट्रीयकरण

 नहीं  किया  गया  ;

 उनमें  से
 प्रत्येक  31  1974  को  कितनी  धनराशि  जमा

 ौर

 31.0  1974  को  उन  में  से  प्रत्येक  बैंक  की  शाखा द्र ों  की  संख्या  कौर  नाम

 क्या थे  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  सुशीला  :  माननीय

 सदस्य  के  ध्यान  में  देश में  कार्यरत  निजी  क्षेत्र  के  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंक  हैं  ।  इंस  समय

 देश  में  निजी  क्षेत्र  में  50  वाणिज्यिक  बैंक  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 ate  भारतीय  रिज  बैंक  द्वारा  दी  गयी  सूचना  के  अनुसार  निजी  क्षेत्र  के

 श्रनुूसूचित  बाशिज्यिक  बेंकों
 में  से

 प्रत्येक
 की

 cat
 की

 1974  के  अन्तिम  शुक्रवार

 की  स्थिति प्रौर  1974  के  अन्त  में  भारत  में  उनकी  marl  की  संख्या  संलग्न  विवरण

 में  प्रस्तुत  है  ।  प[प्रन्थालय में  रखा  aati  देखिए  संख्या  एल  oat  ०--9270/75]  क्योंकि

 शाखाओं
 की

 संख्या
 बहुत

 ज्यादा  झ्रतएव
 थे

 शाखायें
 जिन  स्थानों  में  अवस्थित  उनके  नाम  नहीं
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 दिए  गए  हैं  ।  भारत  संघ  में  बैंकों  wiz  उनकी  शाखाओं  ae  विषयक  31

 1973  की  स्थिति  के  बारे  में  सूचना  चीजें  बैंक  द्वारा  प्रकाशित  टेनिस  रिटेलिंग  टू
 ("701 बैंक्स  इन  इण्डिया  (1  उ ८  )  नामक  प्रकाशन  के  परिशिष्ट  1  में  दी  गयी  है  ।

 निर्यात  योग्य  लोहा  वयस्क  में  aes  लोहा  तत्व

 4428,  भी
 बालकृष्ण

 चेस्कन्ता  नायक  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 निर्यात  योग्य  लौह  वयस्क  में  निम्नतम  कितने  प्रतिशत  लौह  तत्व  होना
 ae

 1974  में  निर्यात  किए  गए  वल ैं डिड  वयस्क  की  प्रतिशतता  कया  थी  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय में  उप-मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  निर्यात  योग्य  लौह

 में  लौह  तत्व  की  निम्नतम  खरीदार  की  श्रावश्यकताश्ं पर  निर्भर  होगी  ।  भारतीय

 लौह  sare  के  अधिकांश  56 प्रतिशत  लौह  तत्व  से  अधिक  बाले  ग्रेडों  के  होते हैं  ।

 निर्यात  किए  जानें  वाला  सभी  लौह  वयस्क  बैंडिट  प्रयास  होता है  |

 इण्डियन  एयरलाइन्स  के  fatal  में  आगे  की  सीटों  का  आरक्षण

 4429.  श्री  बालकृष्ण  बेन्कन्ता  नायक  :  नया  पर्यटन  कौर  सागर  विमानन  मिले  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इंडियन  एयरलाइन्स  के  असैनिक  विमानों  में  att  की  सीटों  को  धूम्रपान

 करने  वाले  व्यक्तियों  के  लिये  आरक्षित  किया  जाना  अराई ०ए  ०टी  ०ए०  के  विनियमों  के  अनुरूप

 यदि  तो  ऐसा  किस  आधार पर  किया  जाता  है  ?

 पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  राज  :  कौर  श्रंतर्राष्ट्रीय

 विमान  परिवहन  संस्था  ने  धूम्रपान  न  करने  व्यक्तियों  के  लिये  विमान  पर  सीटों  के  आरक्षण

 के  लिये  कोई  विनियम नहीं  निर्धारित  किए  हैं  ।  इस  विधय  में  अन्य  विमान  कम्पनियों
 द्वारा  अपनायी

 गयी  प्रथा  का  अनुसरण  करने  की  दृष्टि  से  इंडियन  एयरलाइन्स  धूम्रपान  न
 करने  वाले

 व्यक्तियों

 वी  सुविधा  के  gata  किये  जाने  पर  wat  पहले  oe  की  नीति  के  ग्रा धार  पर  अगली

 पंक्ति में  कुछ  सीटें  were  करते  हैं  ।

 सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  सरकार  को
 ईवीपी  पूंजी

 4430.  श्री  बालकृष्ण  बेन्कन्ता  नायक :  क्याਂ  वित्त  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  सरकार  की  इक्विटी  पूंजी  को  एक  रुपया  राष्ट्रीय

 शेयर  पूंजी  रख  कर  बाजार  भव  पर  ऋण  के  रूप में  बदलने में  क्या  कठिनाई है

 सरकारी  खजाने  में  इस  प्रकार  कितनी  इक्विटी पूंजी  वापस  श्री  जाएगी
 ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी )  :
 अधिकांश  सरकारी  उद्यम

 कम्पनी  अधिनियम  के  ata  पंजीकृत  हैं  जिसके  अनुसार  इक्विटी  पूंजी  की  व्यवस्था  करना

 आवश्यक है  ।  इक्विटी  पूंजी  कम्पनी की  स्थायी  पंजी  की  परिचायक है  1
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 यदि  इक्विटी पूंजी  को  ऋण
 में

 बदल  भी  दिया  जाएगा  तो  उससे  केवल  पूंजी के  स्वरूप

 में  ही  परिवहन  होगा  कौर  सरकार  को  तत्काल
 कोई  धन  वापस  प्राप्त  नहीं  होगा

 Development  of  Tourism  and  Civil  Aviation  in  Udaipur

 4431.  Shri  Lalji  Bhai  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  high-ranking  officers  of  his  Ministry  had  visited  Udaipur,

 Rajasthan  in  January,  1975;

 (b)  if  so,  the  recommendations  made  by  them  in  regard  to  the  development

 of  tourism  and  civil  aviation  in  Udaipur;  and

 (c)  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Raj  Bahadur):  (a)  to  (c)  The

 Civil  Aviation  Department  is  developing  the  existing  aerodrome  at  Udaipur  to

 make  it  suitable  for  Boeing  737  operations.  There  has  been  some  delay  in  the

 normal  maintenance  of  progress  on  the  part  of  the  contractor  and  due  to  non-

 availability  of  land  for  extension  of  the  runway  and  for  provision  of  approach  ligh-

 ting.  Tn2  land  for  which  requisition  was  placed  on  the  State  Government  has  not  yet

 been  acquired.  The  question  has  been  taken  up  with  the  Government  of

 Director  General  of  Civil  Aviation  and  two  other  senior  officers  of  the Rajasthan.

 Civil  Aviation  Department  visited  Udaipur  in  January,  1975  and  had  discussions

 with  the  State  officials  concerned.  They  also  discussed  the  matter  with  the  Chief

 ecretary,  Rajasthan  at  Jaipur.  As  a  result  of  the  discussions,  the  land  required  for

 development  works  and  approach  lighting  is  expected  to  be  made  available  shortly.

 Lake  Palace  Hotel,  Udaipur

 4432.  Shri  Lalji  Bhai  :  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation

 be  pleased  to  state  ्

 (a)  the  amount  of  foreign  exchange  earned  by  Government  during  1974

 from  foreign  tourists  through  Lake  Palace  Hotel  in  Udaipur;  and

 (b)  the  facilities  being  provided  by  Government  to  Lake  Palace  Hotel  with

 a  view  to  attracting  foreign  tourists  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri
 Surenira  Pal  Siagh)  :  (a)  The  amount  of  foreign  exchange  earned  by  Lake  Palace

 Hotel,  Udaipur  in  1974  according  to  information  supplied  by  the  Hotel  was  Rs.

 6.85  lakhs.

 (b)  Facilities  accorded  to  approved  Hotels  including  Lake  Palace  Hotel,

 Udaipur  constitute  release  of  foreign  exchanges  for  import  of  essential  equipments,

 provisions,  advertisements  and  promotional  tours  abroad.  The  publicity  by  the

 Department  of  Tourism  and  its  offices  is  about  hotels  in  India  and  occasionally
 about  hotels  which  attract  foreign  holiday-makers,  such  as  resort  and  palace  hotels.
 The  Lake  Palace  Hotel  is  included  in  these  categories.

 T/L.S./75—13
 93



 March  21,  1975
 Written  Answers

 राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता
 में  वद्ध

 4433.  श्री  atta  एम०  पटेल

 श्री  एन०  आर ०  वे कारिया  :

 क्या  faa  मंदी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जोरदार  मांग के  बावजूद  केन्द्रीय  सरकार  का
 राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता

 की  राशि में  बृद्धि  करते का  नहीं  है  ;

 तो  इसके  क्या  कारण  हैं  कौर

 वर्ष  1975-76  के  लिपे  प्रत्येक  राज्य  के  लिए कितनी कितनी  सहायता
 निर्धारित

 की

 गई  है
 ?

 वित्त  मन्त्री  सी०  :  र  राज्य  की  श्रायोजनाशओं  के  लिये

 केन्द्रीय  सहायता  की  रकम  चालू
 त्र

 के  स्तर
 की

 तुलना  में  115  करोड़  रुपये  बढ़ा  दी  गयी  है  ।

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  है  |

 विवरण
 rr  ण

 ह

 राज्यों की  1975-76  की राज्य

 वार्षिक  प्रायोजना  के  लिए

 केन्द्रीय
 सहायता

 का

 अटन
 —_—  ——  —

 नणणणययण

 रुपयों  में  )

 आन्ध्र  प्रदेश  48  75

 40  04 असम

 बिहार  68  68

 गुजरात  32  17

 15  99 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश  22  35

 जम्मू  अर  कश्मीर  30  21

 कर्नाटक  35  46

 केरल  35  72

 मध्य  प्रदेश  53  32

 महाराष्ट्र  49  98

 52

 85
 नागालैण्ड  12
 उड़ीसा

 32  70
 नील्‍ल्‍ए थ ल a
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 लिखित  उत्तर is  वसन
 30

 1896  )

 पजाब  20.  64

 राजस्थान  45.  06

 तमिलनाडु  41.15

 7.61 लिंपुरा

 उत्तर  प्रदेश  106.89

 पश्चिम  बंगाल  44,94

 जोड़  755.15
 me  nee  ———

 18.00 सूती  फार्मूले
 की  अन्तर्गत  श्रान्ध्व-प्रदेश  को  सहायता

 wa  तक  अनिर्धारित

 1.  पहाड़ी  तौर  ग्रा दिवा सी  क्षेत्र  40.00

 2.  ग्रामीण  विघुतीकरण  निगम  द्वारा  ग्रामीण

 करण  कार्यक्रम  40.00

 3.  उत्तर-पूर्वी  परिषद  कार्यक्रम  10.00

 4.  श्रायोजनागत  के  लिये  विशेष  afar  100.00

 कुल  जोड़  962.15

 ener  er  i  re  ह  a  ee

 सरकारी  उपक्रमों  वारा  छोटे  एककों  को  बीजक  विपणन  सुविधायें  दिया  जाना

 4434.  श्री  बसन्त  साठे  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सरकारी  उपक्रमों  को  बीजक-विपणन  योजना  के  अधीन  छोटे  एककों

 को  बीजक-विपणन  सुविधायें  देने  के  निदेश  दिये  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  सभी  सरकारी  उपक्रमों  विशेष  कर  भारत  इलेक्ट्रोनिक्स

 द्वारा  छोटे  एककों  पर  बीजक  विपणन  योजना लागू  की  गई  है  ;

 यदि  नहीं,तो इस  के  क्या  कारण  कौर

 यह  सुनिश्चित  करने के  लिये  क्या  उपाय  किये गए  हैं  कि  छोटे  पैमाने के  एककों  वा

 विकसित करने  तथा  उन्हें  प्रोत्साहित करने  की  हमारी नीति  के  विचार  से  छोटे  पैमाने  के  एककों

 को  बीजक-विपणन  योजना  की  सुविधा  दी  जाए  ?

 ी
 fad  मन्त्रालय में  राय  मन्त्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी  )  नहीं  ।  किन्तु

 भारतीय रिजर्व  बैंक  ने  बैंकों  से  धन  प्राप्त करने  में  बीजकों  का  प्रयोग  बढ़ाने  ak  परम्परागत

 नकद  ऋण प्रणाली पर  निर्भरता  को  कम  करने  के  उद्देश्य  से  नवम्बर  1971  से  नयी  बीजक  faq.

 मन  योजना  चालू की  है  ।  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  भ्र नू सूचित  बैंकों को  अ्रावश्यक  ग्रनुदेश  जारी

 किए गए  थे
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 tn  a  re  एएए  ——

 भारत  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  ने  उपयुक्त  मामलों  में  लघु  उद्योग  एककों  को  इस

 योजना  के  अन्तर्गत  ऋण  प्रदान  किये  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 इस  योजना  से  लघु  उद्योग  एकक  भी  लाभ  उठा  सकते  हैं
 ।

 नियंत्रित  किस्म  के
 ~

 कपड़े  के  वितरण  में  बिहार  को  रियायत  देना

 4435.  श्री  एस०  एस०  पूरी  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  नियंत्रित  fren  के  कपड़े  के  वितरण  के  बारे में  बिहार  को  कोई  रियायत दी

 गई  है  जहां  गम्भीर सुखा  की  स्थिति  का  सामना  करना  पड़  रहा है  ;

 यदि  तो  उस  का  ब्यौरा  क्या है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  तथा  राज्य  के

 बाढ़ग्रस्त  क्षेत्रों  में  वितरण  ga  नियंत्रित  कपड़े के  अतिरिक्त  आवंटन के  लिए  बिहार  राज्य

 सरकार  से  प्राप्त  प्रतिरोध  पर  सितम्बर  तथा  1974  के  महीनों  में  नियंत्रित  कपड़े की

 लगभग  3164  लाख  गांठों  की  अ्रतिरिक्त मात्रा  झ्रावंटित की  गई  थी  ।

 सौराष्ट्र  में  पोरबन्दर
 हवाई

 wee  का  विकास

 4436.  श्री  पी  om o
 ०  मालंबकर  :  कया  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सौराष्ट्र  में  पोरबन्दर हवाई  wes  के  विकास  की  शझ्रावश्यकता है  ;

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठायें  जा  रहे  हैं  ;  और

 उक्त  हवाई  भ्रमण  को  विकास  परियोजना  को  पूरा  करने
 के

 लिए  क्या  समय  सीसा

 निर्धारित  की  गई  है  तथा  कितनी  मंजूर  की  गई  है
 ?

 फ्यंटन  कौर  सागर  विमान  seat  राज  से  एच  ०एस  ०--748

 परिचालनों  के  योग्य  बनाने  के  लिये  पोरबन्दर  fama  क्षेत्र  का  लगभग  9  लाख  wat  की

 भ्रतुमातित लागत  से  विकास  किया जा  रहा  है  ।  निर्माणकार्य  के  शीघ्र  पूरा  होने  की  om

 गुजरात  सें
 मत्स्य-पालन

 उद्योग  का  विकास

 4437.  श्री  जी०  मावलंकर  :  वाणिज्य  मंत्री यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 पिछले

 तीन  act  के  दौरान  से
 मछली

 के
 निर्यात

 में
 वृद्धि

 हों  रही

 यदि
 तो  तत्संबंधी पूरा  ब्यौरा  क्या  हैं  ;

 ?  4)
 यदि  तो  गुजरात  मैं  मत्स्य  पाल  उद्योग  का  विकास  न  हो  सकने  के  क्या  कारण

 क्या  मत्स्य  पालन  से  सम्बद्ध  एक  या  श्रखिल  भारतीय  समितियों  कौर
 कायों में  गुजरात  को प्रतिनिधित्व  प्राप्त है  ate  यदि  तो  तत्संबद्ध  qa  क्या  हूँ  ?
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 a  अक  लक  त

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  विश्वनाथ  प्रताव  fag)  :  से  राज्यवार

 निर्यात  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।

 गुजरात  की  मत्स्य  पालन  से  सम्बद्ध  निम्नलिखित  निकायों  ने  प्रतिनिधित्व  प्राप्त है

 (1)  गुजरात  मत्स्यपालन  मंत्री  कौर  मछली  उद्योग  के  गैर  सरकारी  प्रतिनिधि  को

 मत्स्य  फालन  के  सर्वोच्च  सलाहकार  केन्द्रीय  मत्स्यपालन  ate  में  प्रतिनिधित्व  प्राप्त  है  ।

 (2)  मत्स्य  पालन  गुजरात  केन्द्रीय  मत्स्यपालन  समन्वयक  सलाहकार  समिति

 के  सदस्य  हैं  |

 (3)  भारत से  किए  जाने  वाले  समुद्री  उत्पादों  के  निर्यात  बढ़ाने के  लिए  उपाय  करने

 के  लिए  गठित  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  में  मत्स्यपालन  गुजरात  कौर

 गुजरात  के  मछली  उद्योग  के  एक  व्यापार  सदस्य  को प्रतिनिधित्व  प्राप्त है  ।

 (4)  मत्स्य  पालन  गुजरात  केन्द्रीय  मत्स्य  पालन  कलकत्ता  के

 निदेशक  बोर्ड  में  निदेशक  हैं  ।

 इण्डियन  एसोसियेशन  फार  एक्सपेरीमेंट  इन  इंटरनेशनल  लिविंग  द्वारा

 विदेशी  मुद्रा  का  हर  फर

 4439.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  faa  मंत्री  tae  एक्सपेरीमेंट  इन  इन्टरनेशनल  लिविंग

 दारा  किये  विदेशी  मुंद्रा  के
 लेनदेन

 की
 जांच

 के  बारे  में
 31  1973

 के
 अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  5196  के  उत्तर  के  संबंध में  यह  बताने की  करेंगे कि

 क्या  इन्डियन  एसोसियेशन  फार  एक्सपेरीमेंट  इन  इन्टरनेशनल  लिविंग  के  सैक्रेटरी

 जनरल  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  संबंधी  हेर  फेर  की  शिकायतों के  बारे  में  जांच  पूरी  कर  ली  गयी  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  श्र

 क्या  कोई  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गए  हैं  अथवा  इस  बारे  में  मुकदमे  दायर  किए

 गये  हैं  ?

 faa  मन्त्री  सी०  :  हां  ।

 एक्सपेरीमेंट  इन  इन्टरनेशनल  लिविंगਂ  कौर  उसके  महासचिव  को  विदेशी

 मुद्रा  विनियमन  1947  के  विभिनन  उपबन्धों  का  उल्लंघन  करने  के  संबंध  में

 दस  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  किये  जा  चुके हैं  |

 नहीं

 watza  रंक  के  भूतपूर्व  नरेशों  झर  उनके  रिश्तेदारों  के  पास  बिना  हिसाब  का  धन

 4440.  श्री  इस्त्री  गुप्त

 at  सी०  Fo  चन्द्प्पन

 थी  पाण्डे

 att  विभूति fast  :

 क्या  वित्त  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या
 सरकार

 को
 सर्वोच्च  रक  के  असय  youd  रेशों  शौर  उन

 के  रिश्तेदारों  के
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 कि
 id

 हाल  ही  में  जयपुर  में  मारे  गए  छापों  में  पाए  गए  धन  बिना  हिसाब  के  अहुत  से

 छिपे  धन  के  बारे  में  कोई  जानकारी  या  सुराग  मिला  है  ;  भ्र ौर

 यदि हां तो  क्या  प्रवर्तन  अधिकारियों द्वारा  साथ  साथ  कार्यवाही  न  किये  जाने  के  कारण

 ऐसे  धन  के  भौतिक  तथा  कानूनी  ढंग  से  बच  निकलने  की  संभावना  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी )
 और  जब

 किसी  व्यक्ति  द्वारा  धन  के  छिपाने  के  संबंध  में  सुचना  मिलती  आयकर  विभाग  उसके  बारे  में

 जांच  करके  उपयुक्त  कार्यवाही  करता है  ।  आवश्यक  समझे  जाने पर
 सत्य  प्रवर्तन  एजेंसियों  को

 इस  प्रकार  की  कार्यवाही  में
 शामिल  किया  जाता  है

 ।

 भारतीय  रिजर्व  बक  के  fatwa  केन्द्रों
 के

 चपरासियों  द्वारा  नियमानुसार

 काम  करने  का  आन्दोलन

 4441.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  रिज  बैंक  के  चपरासियों  ने  विभिन्‍न  केन्द्रों  में  हाल  ही  में

 अनुसार  काम  करने  का  आन्दोलन  किया

 यदि  तो  किन  किन  शिकायतों  ate  मांगों  को  लेकर  आन्दोलन  किया  गया  था

 समझौते  की  शर्तें  क्या  थीं  ;  दौर

 क्या  रिज  बैंक  के  गवर्नर  के  दृष्टि  कोण  के  कारण  नियमानुसार
 काम  करने  का

 लग  काकी  समय  तक  चलता  रहा  ?

 वित्त  मन्त्रालय
 में

 उप-मन्त्री  सुशीला  :  से  भारतीय
 रिजर्व

 बैंक  ने  सुचित  किया  है  कि  बम्बई  में  चतुर्थ  श्रेणी  कर्मचारियो ंने  17  1975  से  फरनीचर

 झाड़ना  कौर  पोंछना  इस  दलील  पर  बंद  कर  दिया  था  कि  यह  मजदूरों  आदि  के  काम
 का

 रंग  नहीं  है  ।  बैंक  के  प्रबन्धकों  के  साथ  22  1975  को  समझौते पर  हस्ताक्षर  हो  जाने

 पर  रिज  बैंक  कर्मचारी  बम्बई ने  भ्र पना  आन्दोलन  समाप्त  कर  दिया  कौर  बैक  तथा  पाल

 हरिजनों  बैंक  वकर्स  फेडरेशन  के  बीच  धीर-विमर्श पूरा  होनें  बम्बई  चतु  श्रेणी

 कर्मचारियों
 ने

 24  1975  से  ज्ञाड़पोंछ  का  काम  प्रारम्भ कर

 अल  इंडिया  रिजवी  बैंक  वकर्स  फेडरेशन  केसाथ  चर्चा  के  बाद  बैंक  ने  यह  निर्णय  किया

 है  कि  चतुर्थ  श्रेणी  कर्मचारियों  की  विभिन्‍न  श्रेणियों  में  (चपरासियों/मजदूरो ंके  खाली  पदों
 पर

 फराशों की  नियुक्ति  काम  को  कुछ  इस  प्रकार  बांटा  जाए  कि  बैंक को  afar  खर्चे
 भी

 न

 करना  पड़े  और  कुछ  समय  में  झाड़ने-पोंछने का  काम  मुख्य  रूप  से  फराशों  द्वारा  ही  किया  जाये  |
 फिर  यदि  चपरासियों  are  मजदूरों  को  किसी  समय  फरनीचर  को  हारने-पोंछने  a  काम  करने

 के  लिए  कहा  जायगा  तो  उन्हें करना  होगा  ।  22  1975  के  समझौते  की  शर्तों में  से  एक

 शर्तें  में  यह  भी  व्यवस्था  है  कि  संबंधित  कर्मचारी  का  एक  दिन  का  वेतन  काट  लिया  जायेगा  और

 एक  दिन
 की  आकस्मिक  छुट्टी  से  उसे  वंचित  रहना  होगा  ।.

 यह  आन्दोलन उस  समय  शझा रम्भ  किया  था  जब  झाड़-पोंछ  का  प्रश्न उन  मामलों में  से

 एक  जिन  पर  ara  इंडिया  ford  बैंक  श्राफ  इंडिया  वर्क सं  फेडरेशन  साथ  बम्बई

 मूनियन  सम्बद्ध  के
 साथ  चर्चा की  तारीख  फेडरेशन  aaa  हो  गयी  थी
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 सोवियत  संघ  को  बने  हुये  ऊनी  कपड़ों  के  निर्यात  में  वृद्ध

 4442.  Slo  रोनेन  सेन  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  सोवियत संघ  को  बनें  हुए  कभी  कपड़ों  के

 निर्यात में  वृद्धि  के  बारे
 में

 6  1974  के  अतारांकित  प्रश्न
 संख्या  3402  के

 उत्तर

 के  संबंध में  यह  बताने  की  कृप  करेंगे  कि  :

 क्या  सोवियत  रूस  की  क्रम  एजेन्सी  ने  भारत  से  रूस  वापस  mar  सोवियत  रूस

 को  बुने हुए  ऊनी  कपड़ों  के  निर्यात के  लिये  क्र या देशों को  भ्रान्ति  रूप
 दे  दिया  ak

 (@)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में
 उप-मन्त्री

 विश्वनाथ  प्रताप
 :  जहां  |

 1975  के  व्यापार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  रूसी  क्रेता  अभिकरण  ने  16,99,47,

 930
 रु०  मूल्य

 के  27,86,000 मदद  ऊनी  निट  वियर  के  आयात  के  लिये  भारतीय  हस्तशिल्प

 तथा  हथकरघा  निर्यात  नई  दिल्‍ली  के  साथ  सं बिदा यें  की  हैं  ।

 बंगलौर  तथा  मंगलौर  के  बीच  विमान  सेवा

 4443.  श्री  पी०  रंगनाथ  शिनाय  :  कया  पर्यटन  ate  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बंगलौर  तथा  मंगलौर  के  बीच  फिर  से  विमान  सेवा  area  करने
 के  बारे  में

 कोई  भ्र भ्या वेदन  प्राप्त  चाहे  ;  कौर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 पर्यटन  आर  नागर  विमानन  मस्ती  राज  :  जी  हां  ।

 (@)  अपनी  ग्रीष्म  कालीन  समयवाली  में  इंडियन  एयरलाइन्स  मद्रास  मंगलौर

 मागं  पर  एच  विमान  द्वारा  सप्ताह  में  तीन  बार  विमान-सेवा  परिचालन  का  प्रस्ताव

 था  ।  किन्तु  एक  एच  ०एस  ०-748  विमान  के  भूमिका  किए  जाने  के  परिणामस्वरूप  कारपोरेशन

 के  विमान-बेड़े  की  तंग-स्थिति  इस  प्रस्ताव  को  फिलहाल  श्रत्थगित  कर  दिया  गया  है  |

 संगलौर  तथा  बम्बई  के  बीच  बोइंग  सेवा

 4444.  श्री  पी०  रंगनाथ  शिनाय  :  क्या  पर्यटन  शरीर  नागर  विमानन  मस्ती  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगें  कि

 क्या  मंगलौर  तथा  बम्बई  के  बीच  फिर  से  बोइंग  सेवा  चालू  करने  के  बारे  में  कोई

 वेदन  प्राप्त  ड  ate

 यदि  तो  मत  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 पर्यटन
 site  नागर  विपरीत  सस्ती  राज  :  हां

 इंडियन  एप  लाइन्स  अपने  जैट  विमान  बेड़े  में  वृद्धि  हो  जाने  तथा  मंगलौर  हवाई  झड़  डे
 पर  बोइंग  737  विमानों  के  वर्ष-भर  परिचालन  के  लिए  आवश्यक  सुनविधाश्रों  की  व्यवस्था  कर  देने  के

 पश्चात  ही  बम्बई/मंगलौर  खण्ड  पर  37  विमान  सेवा  परिचालित  करने  पर  विचार  करेगी  ।
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 कर्नाटक  में  far  फण्ड  जै

 4445.  श्री  पी०  रंगनाथ  faa  :  क्या  वित्तमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (a)  निगमित  और  गैर-निगमित  क्षेत्र  में  पदक-पूरक  कर्नाटक  राज्य  में
 कुल  कितनी

 फण्ड
 संस्थायें  हैं  प्रौढ़  वर्ष  197  4  में  अपने  ग्राहकों  को  इन  संस्थानों  द्वारा  कुल  कितनी  राशि  वित्तीय  सहायता

 के  रूप  में  दी  गई  ;

 क्या  चौदह  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  के  पश्चात  देश  में  इन  संस्थानों की  गतिविधियों  में

 वृद्धि हुई  है  यदि  तो  किस  सोभा  तक  वृद्धि  हुई  और

 क्या  इन  संस्थाओं  में  से  किसी  एक  का  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  से  ग्राहकों  के  रूप  में  या  अन्य  किसी
 प्रकार  से  कोई  सम्पर्क  है  तौर  यदि  तो  सम्बन्धों  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 वित्त  सराय  में  उप-परस्त्री  सुशीला  विविध  गैर  बैंकिंग  कम्पनी

 बैंक  )  1973  श्र  बातों  के  साथ  उन  कम्पनियों  पर  भी  लागू  होते  हैं  जो  परम्परागत

 चिट  फण्ड  योजनायें  का  कारोबार  करती  हैं  ।  वे  गैर  निगमित  क्षेत्र  कीं  चिट  फण्ड  संस्थाओं  पर

 लागू  नहीं  होते  ।  रिज  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  परम्परागत  fae  फाड  व्यवसाय  करने  वाली  चिट

 फण्ड  कम्पनियों  की  योजनाएं  समापी  लिक्विडेटिंग  )  प्रकार  की  होती  हैं  उनमें  भाग

 परस्पर  लाभ  की  योजनाओं  में  भाग  लेते  जैसा  इसलिए  इन  कम्पनियों  द्वारा  अपने  सदस्यों

 से  लिये  गये  चन्दे  को  बैंक  द्वारा  जारी  किये  गये  उपर्युक्त  निदेशों  के  क्षेत्र  स ेबाहर  रखा  गया  हैं

 गत  चिट  फण्ड  व्यवसाय  करने  वाली  संस्थानों  के  कार्यकलापों  पर  राज्य  सरकारों  द्वारा  नियंत्रण  रखा

 जाता  है  तथा  कई  राज्य  सरकारों  ने  इस  प्रयोजन  के  लिए  विशेष  विधान  बनाये  हैं  ।  किन्तु  कर्नाटक

 राज्य  में  इस  प्रकार  का  कोई  विधान  नहों  है  ।  रिजर्व  बैंक  ने  सुचित  किया  है  कि  उपयुक्त  परिस्थितियों

 में  उसके  पास  ऐसी  कोई  निश्चित  सूचना  नहीं  हैं  कि  कर्नाटक  राज्य  में  चिट  फण्ड  संस्थाओं  की  कुल  संख्या

 कितनी है  और  इन  संस्कारों ने  1974  वर्ष  में  अपने  सदस्यों  को  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  है  ।  दस

 के  साथ  ही  रिजर्व बैंक  ने  यह  भी  सूचना  दी  है  कि  बैंक  की  डाक-सी  सूची  के  अनुसार
 कर्नाटक  राज्य  में  परम्परागत  चिट  फण्ड  कम्पनियों  की  संख्या  19

 रिजर्व
 बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  बैंक  की  डाक-सुची  के  अनुसार  देश में  31  1969

 को  परम्परागत चिट  फण्ड  कंपनियों  की  संख्या  110  थी  जो  31  1971  तक  बढ़कर  185  हो  गई

 थी  तथा  31  मार्च  1974  तक  प्रौर  बढ़कर  313 हो  गई  है  ।

 ford  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  इस  प्रकार  की  कई  कम्पनियों  का  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के

 साथ  जमाकर्त्ता  और  रखना  ऋणकर्ता  के  रूप  में  लेनदेन  विद्यमान  हो  सकता  है  किन्तु  इस  बारे  में  उसके

 पास  कोई  निश्चित  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 फ्लोटिंग  रेस्टोरेंट

 4446.  शी  नरेन्द्र  कुमार  सिंधी  :
 कया  पर्यटन  श्र  नागर  .  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  विदेशी  पर्यटकों  को  ाकर्थित  करने  के  लिये  फ्लोटिंग  नामक  लग्जरी
 ऋरह  चालू  किया  था  ह
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 यदि  तो  इसके  लिये  विदेशी  जहाज  लेने  पर  कितना  पूंजी  निवेश  करना  पड़ा  कौर

 तक  पूरी  की  गई  यात्रियों  के  क्या  परिणाम  रहे  ala  are  ने  विदेशों  की  कितनी  बार  यात्रा  की  कौर

 इससे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  कमाई  गई  ;  और

 इस  अभियान  से  कितनी  हानि  अथवा  लाभ  ar  शौर  क्या  अन्त  के  परिणाम  से  इस  योजना

 को  प्राग  चलाने  का  औचित्य  ठहरता है  ?

 पेंशन  कौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सुरेन्द्रपाल  विदेशी

 पर्यटकों  को  ग्रा कर्षित  करने  के  लिए  रेस्टोरेंट  के  नाम  से  कोई  नजर  नहीं  चलाया  गया  है  ।

 भारतीय  जहाजरानी  कार्पोरेशन  ने  हिन्द  महासागर  में  पर्यटकों  के  लिए  लग्जरी  पोत-विहार  प्रारंभ  करने

 के
 लिये  एयर-इंडिया  तथा  ट्रेवल  कार्पोरेशन  )

 प्रा
 ०
 लि०  के  सहयोग से  एक  लग्जरी  नंजर, ७  एम ०

 ato  एस०  चालू  किया  था  |

 (q  कौर  इस  उद्यम  के  लिये  किसी  सरकारी  विभाग  द्वारा  कोई  धन  विनियोजन  नहीं

 किया  गया  था  ।  समुद्री  अजित  विदेशी  लाभ/हानि  शादी  के  कोठारी  परिणामों  के

 बारे  में  वास्तविक  ब्यौरे  तेयार  किये  जा  रहे  हैं  ।

 एम०  टी  ०  एस०  ने  चालू  सी  रीज  में  निम्नलिखित  समुद्री  यात्राएं  पूरी  की  (i)

 कराये  प्रारंभ  करने  से  पहले  स्थिति  ग्रहण  करने  के  लिए  जेनेवा  से  बम्बई
 तक  की

 समुद्री यात्रा

 विलेज ;  (ii)  21  1974  तथा  15  1975  के  बीच  हिन्द

 महासागर  में  सात  यात्राएं  (111)  इसकी  मालिकों  को  सुपुर्दगी  के  लिये

 बम्बई  से  जेनेवा  के  लिये  वापसी  समुद्री  यात्रा  ।

 हालांकि  मुख्य  रूप  से  विश्व  व्यापी  अर्थिक  एयर-इण्डिया  की  लम्बी  हड़ताल  तथा  कई  अन्य

 कारणों  से  पहली  चार  यात्रियों  के  परिणाम  उत्साहजनक  नहीं  रहे  परन्तु  अन्तिम  तीन  यात्ाश्रों  में

 गति  arg  यहां  तक  कि  उपलब्ध  सीटों  की  संख्या  से  मांग  अधिक  बढ़  गई  ।  देश  ने  एयर-इण्डिया  द्वारा

 वसूल  किये  गये  यात्रा  भारतीय  जहाजरानी  कार्पोरेशन  को  उनकी  और  से  परिव्यय

 के  सम्बन्ध  में  पोत  के  मालिकों  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  में  की  गई  परिश्चरमणों  )  तथा

 अन्य  दृश्यावलोकन  चुनावों  का  प्रबन्ध  करने  के  लिए  ट्रेवल  कार्पोरेशन  श्राफ  इण्डिया  द्वारा  एकत्रित

 यात्नियों  द्वारा  दूकानों  से  खरीदे  गये  सामान  के  भारतीय  बंदरगाहों  पर  जहाज  के

 शादी  के  लिए  मालिकों  द्वारा  भुगतान  की  गई  धनराशि  के  रूप  में  मूल्यवान  विदेशी

 मुद्रा  भी  जीत  की  ।  इसके  अतिरिक्त  इस  प्रथम  प्रयास  से  भारत  विशेषकर  लक्षद्वीप  जो  प्रचार

 am  उससे  पर्यटन  की  अ्रभिवद्धि में में  सहायता  मिली  है  i

 गुलचीं  से  श्रमिक  ऊंचाई  तक  जाने  वाली  चेयर  लिफ्ट

 4447.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  सांघी  :  क्या  पेंशन  श्र  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  जब  सरकार  ने  विवरण-पुस्तिका  में  विज्ञापन  दे  रखा  है

 प्रेमियों  को  गुलमर्ग  से  अधिक  ऊंचाई  तक  ले  जाने  के  लिए  दैनिक  कौर  टिकटों  के  आधार  पर

 चेयर-लिफ्ट  चलाई  जायगी  तो  भी  चेयर-लिफ्टों  बहुधा  खराब  रहती  है  शौर  को  प्रत्येक  लिफ्ट  के

 लिये  पैसे  war  करने  पड़ते  हैं  ;

 7/Lok  Sabha/75—14
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 क्या  चेयर-लिफ्ट  का  इतना  ग्र सन्तोषजनक  रख-रखाव  किया  जाता  है  कि  वह

 खलती  बार-बार  बन्द  हो  जाती  है  झर  एक  अच्छे  को  चेयर-लिफ्टों  के  लिये  इतने  अधिक  पैसे

 देने  पड़ते  हैं  जितने  यूरोप  के  सर्वोत्तम  स्वास्थ्य-लाभ  स्थलों  पर  देने  पड़ते  हैं  शौर  इस  लिये  उसे  गुलमर्ग
 के  स्की  स्थल  श्रावक  झर  उत्साहवर्धक  प्रतीत  नहीं  होते  श्र

 क्या  सरकार  का  विचार  ऐसी  त्रुटियों  को  दूर  करने  कौर  अधिक  पर्यटकों  को  झार्किषत

 करने  के  लिये  कोई  उपचा  रात्मक  उपाय  करने  का  है  अर  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  सं  वक़्त  रूपरेखा
 श

 पर्यटन  कौर  नागर  विसानन  मन्त्रालय में में  राज्य  मन्त्री  सुरेन्द्रपाल  :  से  (7)

 1974-75  की  शीत  ऋतु  के  दौरान  गुलमर्ग  में  चेयर-लिफ्ट  निम्न  समयों  पर  परिचालित  हुई  में

 रविवार  तथा  सार्वजनिक  छुट्टियां  भी  सम्मिलित  :--

 (1)  1-11-1974 से  31-12-1974 तक  1000  बजे  से  1300  बजे

 1330  बजे  से  1630  बजे

 (it)  1-1-1975  से  6-1-1975  तक  1000  बजे  से  1300  बजे

 1330 बजे  से  1600  बजे

 (ili)  7-1-1975  से  28-2-1975 तक  1000  बजे  से  1300  बजे

 1330  बजे  से  1630  बजे

 मार्चे  1975 से  ये  समय  1000  बजे  से  1300  बजे  तथा  1330  बजे  से  1715 बजे  हैं  ।

 जब  कभी  यात्री  नहीं  होते  हैं  तब  चेयरलिफ्ट  स्वाभाविक  तौर  पर  ara  रहती  है  ।

 1-1  1-1974 से  21-3-1975  तक  की  141  दिनों की  अवधि  में  चाय  रिलीफ  कुछ  मरम्मत  के

 लिए  केवल  14  दिन  बन्द  रही  ।  जिन  दिनों  चेयरलिफ्ट  बन्द  at  उन  दिनों  का  कोई  प्रभार  नहीं  लगाया

 गया  |

 जैसा कि  ब्राशर  में  प्रचारित  किया  गया  चेयरलिफ्ट  की  प्रत्येक  सिंगल  ट्रिप
 के  लिए  प्रति  वयस्क  2  रुपये  तथा  12  वर्ष से  कम  प्रति  बच्चा  1  रुपया  प्रभार  वापसी  ट्रिप

 प्रति  वयस्क  3  रुपये  तथा  12  वर्ष से  कम  प्रति  बच्चा  1.  50  रुपये  है  ।  स्निकर्स  के

 लाभ  के  लिये  अनेक  ट्रिपों
 के

 प्रभार  निम्न  प्रकार  हैं

 (1)  ः  16  रपये  प्रति  वयस्क

 द् 8  रुपये  प्रति  sat  (12  धज

 से  कम

 (2)  20  ट्रिप  तरफ  )  30  रुपये  प्रति  वयस्क

 15  रुपये  प्रति  बच्चा  (  12  वर्ष

 से

 गुलमर्ग  में  विभिन्न  के  प्रयोग  के  लि  ए  सीज़न  टिकट  जारी  जैसाकि  यूरोप  में
 रिवाज  के  प्रश्न  पर  तब  विचार  किया  जाएगा  जब  गुलमर्ग  में  लम्बी  अवधि  के  लिए  ठहरने  वाले
 arg  की  सं मदि गया  पर्याप्त  हो  जाएगी  कौर  इस  प्रकार  की  सुविधा  की  श्रावश्यकता  पड़ेगी  ।

 हालांकि  गुलमर्ग  में  शीतकालीन  क्रीड़ा  सुविधाओं  के  धारों  की  तुलना  :
 रोप  में  वैसी

 केर  सकना  संभव  नहीं  >
 @)  क्योंकि  यूरोप  में  लगाई  गई  विभिन्‍न  लिफ्टों  काफी  लम्बी
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 स्की  विहार स्थल  अत्यधिक  विकसित  हैं  a  स्किल्स  बहुत  अधिक  फिर  भी  श  कहां  जा

 सकता  है  कि  गुलमर्ग  में  जबकि  चेयरलिफ्ट  की  सिंगल  ट्रिप  के  लिये  प्रभार  प्रति वयस्क  2  रुपये  है  आस्ट्रिया

 में  यह  लगभग  6.90  रुपयें  प्रति  वयस्क  जबकि  गुलमर्ग  में  चेयर लिफ्ट  के  पूरे  दिन  के  (  30

 प्रयोग के  लिए  लागत  46  रुपये  प्रति  वयस्क  बनती  भ्रास्ट्रिया  में  पूरे  दिन  की  टिकट  का  प्रभार
 प्रति  वयस्क  लगभग  63  रुपये है  ।  इटली  स्विटजरलैंड  तथा  पश्चिमी  जर्मनी  में  प्रभार

 आस्ट्रिया  से  10  प्रतिशत  से  20  प्रतिशत  तक  fee हैं  ।  इस  प्रकार  यह  देखा  जा  सकता  है  कि  गुलमर्ग

 में  चेयरलिफ्ट  तथा  अन्य  सुविधाओं  के  प्रयोग  के  लिये  लगाये  गये  प्रभार  यूरोप  के  स्की  विहार स्थलों  के

 प्रभारों से  काफी  कम  हैं  ।

 गुलमर्ग  अच्छे  स्किल्स  को  ग्राकषित  क्यों  नहीं  कर  रहा  है  इसका  कारण  है--श्रीनगर  से  गुलमर्ग

 तक  पर्यटकों  को  ले  जाने  के  लिये  उपयुक्त  एक  केन्द्र तापित  होटल  तथा  आकाशीय

 परिवहन  जोकि  अच्छे  ead  को  खिलाओगे  तथ  श्रफरवत  के  ऊंचे  स्की  मैदानों  तक  ले

 जा  जहांकि  अधिक  चुनौतीदायक  सको  ढलानों  उपलब्ध  का  प्रभाव  ।  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  गुलमर्ग  से

 खिलनमर्ग  तक  एक  आकाशीय  यात्री  aga  ।  चेयर लिफ्ट  तथा  गुलमग  में  एक  केन्द्र तापित  होटल  के

 निर्माण  सम्बन्धी  प्रस्तावों  पर  सरकार  की  अनुमति  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 Promotion  of  Income  Tax  Officers

 4448.  Shri  Janeshwar  Misra  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to

 state

 (a)  whether  Fncome  tax  officers  belonging  to  Scheduled  Castes  and  Scheduled

 Tribes  were  recommended  for  promotion  to  the  posts  of  Assistant  Commissioner

 by  the  Departmental  Promotion  Committee  in  July,  1974;

 (b)  the  number  of  Income  tax  officers  out  of  them  given  promotion  upto

 the  15th  February,  1975;  and

 (c)  the  reasons  for  which  the  rest  of  the  Income  tax  officers  have  not  been

 given  promotion  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  Pranab  Kumar

 Mukherjee)  :  (a)  Yes,  Sir.  The  Departmental  Promotion  Committee  which  met

 in  July  1974  prepared  a  select  panel  of  122  officers  including  17  officers  belonging  to

 Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes.

 (0)  Of  the  17  officers  belonging  to  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes,

 14  have  been  promoted.

 (c)  119  officers  included  in  the  select  panel  were  promoted  in  October,  1974.

 The  remaining  3  officers,  who  were  at  the  bottom  of  the  select  panel,  and  happen
 to  belong  to  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes,  could  not  be  promoted  along-
 with  the  others,  for  want  of  vacancies  at  that  time.  Vacancies  are  now  available

 but  these  officers  cannot  be  promoted  in  view  of  the  judgement  of  a  single  Judge  of

 the  Andhra  Pradesh  High  Court  quashing  the  aforesaid  select  panel.  Government

 have  filed  a  Writ  Appeal  against  this  judgement  as  also  a  Petition  for  stay  of  the

 operation  of  the  judgement,  which  are  pending  before  a  Division  Bench  of  that
 court.
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 rece  Allow Demand  for  Bonus  and  Dea  PNCss  ALO  ance  by  Air  India  Employees  Guild

 4449  Shri  Janeshwar  Misra  :  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation

 be  plei.:d  to  state

 (a)  whether  Government  are  aware  that  Air  India  Employees  Guild  has  made

 a  demand  for  bonus  and  dearness  allowance  for  the  employees;

 (b)  whether  the  Chairman  of  Air  India,  Shri  J.R.D.  Tata  has  acknowledged

 that  the  production  capacity  of  the  said  Corporation  has  been  considerably  inc-

 reased  by  the  employees  in  1973-74:

 (c)  whether  no  consideration  has  been  given  to  the  said  demand  of  the  emplo-

 yees  even  after  this  acknowledgement;  and

 (d)  the  action  being  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Raj  Bahadur)  :  (a)  to  (d)

 The  Air-India  Employees’  Guild  (AIEG)  is  not  a  recognised  Union.  Certain

 demands  including  the  one  for  bonus,  were  discussed  with  the  Air  Corporations

 Employees’  Union  (ACEU)  and  the  Indian  Aircraft  Technicians  Association

 (IATA)--the  two  recognised  unions—and  settlements  were  signed  with  them  in

 respect  of  bonus  for  the  year  1970-71  on  the  26th  September  1972.  ATEG  then

 Labour raised  the  demand  for  bonus  for  the  same  year  before  the  Regional
 Commissioner  (Central),  Bombay,  The  Management  of  Air-India  informed  the

 settlements  arrived  at  with  the Regional  Labour  Commissioner  (Central)  of  the

 ACEU  and  IATA  and  the  Regional  Labour  Commissioner  (Central)  informed  the

 Guild  of  his  inability  to  admit  the  demand  in  conciliation.

 A  Charter  of  Demands  including  demand  for  revision  of  dearness  allowance

 was  received  by  the  Management  from  the  two  recognised  unions  viz.  ACEU

 and  IATA  after  the  expiry  of  various  agreements  in  March  1973,  and  an  interim

 relief  was  paid  to  certain  categories  of  employees  with  effect  from  the  Ist  April
 1973.  Thereafter  additional  dearness  allowance  was  paid  with  effect  from  the  Ist

 April  1974,  covering  all  the  employees  represented  by  these  unions  on  the  condi-

 tion  that  no  other  demands  would  be  entertained  till  the  31st  March  1975.

 (b)  No,  Sir.  What  has  been  stated  by  the  Chairman  in  the  annual  report
 of  the  Corporation  for  the  year  1973-74  was  that  the  Atkm  (available  ton  kilometers)

 per  employee  during  the  year  1973-74  was  90,000  Atkm  as  compared  to  86,000
 Atkm  during  the  year  1972-73  and  it  had  been  clarified  that  the  increase  in  the

 Atkm  by  12.3%  over  1972-73  was  obtained  mainly  by  improving  the  Boeing
 747  utilisation.

 तस्करी  विरोधी  अभियान  का  मूल्यों  पर  प्रभाव

 4450.  श्री  ज्योति मंथ  बसु  क्या  वित्त  मिलती  तस्करी  विरोधी  अभियान  का  मूल्यों  पर  प्रभाव
 के  बारे  में  21  1975 के  त रोहित  प्रश्न  संख्या  61  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  कृपा
 करेंगे कि  :
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 लिखित  उत्तर 30
 1896  है  eee

 तस्करी  विरोधी  अभियान  के  प्रारम्भ  राज्यवार  किन  किन  वस्तुओं  के  मूल्य  गिरे  हैं ह

 ah  प्रत्येक  वस्तु  के  फूटकर  मूल्यों  में  कितनी  गिरावट  arg  कौर

 a
 तस्करी  विरोधी

 अभियान
 का  मूल्यों  प्रभाव  संबंधी  areas  किस  स्रोत  अथवा  स्रोतों

 स ेधड  एकत्न किये  गये  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (ait  प्रणब  कुमार  मुखर्जी )
 :  तारांकित  प्रश्न  संख्या  6  1

 के  उत्तर  में  दिनांक  21-2-7  5  को  यह  बताया  गया  था  कि  सरकार  द्वारा  किये  गये  तस्करी  विरोधी  उपायों

 के  साथ-साथ  मुद्रास्फीति  विरोधी  अर्य  उपायों  से  सामान्य  मूल्य  स्तर  पर  एक  अच्छा  प्रभाव  पड़ा  है  जिससे

 मूल्यों में  गिरावट  arg है  ।
 थोक  मूल्य  सूचकांक  1961-62  जो  21

 1974 को  समाप्त  होने  वाले  सप्ताह  में  330. 4  के  स्तर  तक  पहुंच  था  वह  1-3-75  को  गिरकर

 2  पर  पहुंच  गया  ।  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  (1960  100)  सितम्बर  1974  में  334

 से  गिरकर  1974  में  326  पर  झा  गया

 बाजारों  की  बहुलता  के  कारण  वस्तु भ्र ों  के  क्वालिटी  aris  के  कारण  मूल्यों  में

 बढ़  होने  से  खुदरा  मूल्यों  में  गिरावट  के  बारे  में  राज्यवार  तथा  वस्तु वार  सुचना  उपलब्ध  करना

 वारिक  नहीं है  ।

 थोक  मूल्य  सूचकांक  का  संकलन  उद्योग  एवं  नागरिक  संभरण  मन्त्रालय  में  अर्थ

 दाता  द्वारा  किया  जाता  कौर  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  का  संकलन  श्रम  शिमला  द्वारा  किया

 जाता  है  जो  श्रम  मन्त्रालय  के  म्रधीन है है  |

 D.  A.  for  RBI  Officers

 4452.  Shri  Bibhuti  Mishra  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to
 state

 (a)  whether  the  attention  of  Government  has  been  drawn  to  the  news  item

 published  on  page  1,  column  2  of  ‘‘The  Indian  dated  22nd  February
 1975  under  caption  ‘‘more  D.A.  for  R.B.I.

 (b)  whether  Government  have  laid  down  any  foolproof  principle  in  regard
 to  pay  and  allowances  of  different  categories  of  emplovees  to  the  Central  and  various
 State  Governments;  and

 (c)  it  so,  the  outlines  thereof:  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  Pranab  Kumar
 Mukherjee)  :  (a)  Government  have  seen  the  news  item  referred  to.

 (b)  and  (c)  State  Governments  have  their  own  policy  in  this  matter.  So
 far  as  pay  and  allowances  of  Central  Government  employees  are  concerned,  the
 Central  Government  decide  these  matters  after  taking  into  account  the  recommen-
 dations  of  the  Pay  Commission set  up  by

 them.

 झाम  उपभोग  की  वस्तु ग्न ों  के  उत्पादन  की  सुविधा  के  लिए  रिजर्व  ae  श्राफ  इण्डिया

 हारा  ऋण  होती  में  संशोधन

 4453.  श्री  meta  सेठी  :
 कया  वित्त  मत्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्राम  उपभोग  की  वस्तुओं  के  उत्पादन  को  सुविधा  प्रदा pr]  करने
 की  दृष्टि से  रिज

 बैंक  श्राफ  इण्डिया  ने  हाल  ही  में  ऋण  नीति  में  कोई  संशोधन  किया है  ;

 -105



 Written  Answers  March  21,  1975
 ee  ——

 यदि  तो  सरकार  की  संशोधित  नीति  के  सम्बन्ध  में  मुख्य  बातें  कया

 यह  बात  सुनिश्चित  कराने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  कि  ऋण  सुविधाओं में  वृद्धि

 का  श्राम  उपयोग  की  वस्तु भ्र ों  की  जमाखोरी  के  लिये  दुरुपयोग नहीं  किया  जायेगा  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  सुशीला  :  1974-75  के

 व्यस्त मौसम  के  29  1974  ऋण  नीति  उपायों की  घोषणा  करते  रिजर्व

 बैंक  ने  वाणिज्यिक  बैंकों  को  स्पष्ट  किया  था  कि  ओरापी  विद्यमान  श्रथेव्यवस्था  में  ऋण-निर्माण  पर

 नियन्त्रण  की  झ्रावश्यकता  तथापि  उन्हें  उपलब्ध  ऋण  प्रदान  करने  में  चयनात्मक  दृष्टिकोण  अपनाना

 जिससे  कि  निवेश  जारी  उत्पादन में  वृद्धि  हो  तथा  आवश्यक वस्तु झ्र ों  के  वितरण  में  कौर

 अधिन  सुविधा  लाई  जा  सके  |
 बैंकों  को  सुचना  दे  दी  गई  हैं  कि  थे  ऋणकर्त्ती  एककों  केवल  उनके

 आघार की  ही  बल्कि  उनके  उत्पादन  की  किस्म  को  भी  दृष्टिगत  रखते  उनकी  आवश्यकताओं

 के  दुर्लभ  संसाधनों  का  लाभ  पहुंचाये  |  गर-सरकारी  औद्योगिक  क्षेत्र  में  क्षेत्र

 के  एककों  रुप  से  कीटनाशक  तथा  कृषि  सम्बन्धी  अन्य  झ्रावश्यक  परिवहन

 तथा  बिजली  के  उपकरणों  कौर  आधारभूत  धातुक्रमों  तथा  खनिजों  की  उत्पादन  करने  वाले  कौर

 जनसाधारण  के  उपभोग  के  लिये  श्रावश्यक  वस्तुन्नों  कपड़े  की  नियन्त्रित

 चीनी  के_उत्प!दन  में  लगे  हुए  एककों  को  वरीयता  दी  जाती  है  ।

 इसके  अतिरिक्त  तिलहन  कौर  चीनी  तथा  सूती  वस्त  जैसी  विशेष

 महत्व  की  व  )  वस्तुओं  के  लिये  गैर-सरकारी  क्षेत्रों  को  दिये  गये  बैंकों  ऋणों  को  भी  कड़े  चयनात्मक

 ऋण-नियंत्रण  उपायों  द्वारा  नियंत्रित  किया  जाता  जिससे  कि  इन  वस्तुयें  की  सट्टेबाजी  कौर

 खोरी  को  हतोत्साहित  किया  जा  सके  ।  बैकों  को  यह  भी  चेतावनी  दी  गई  है  कि  वें  हड्डियों

 तथा  इसी  प्रकार  के  area  वित्तीय  कारोबार  को  कम  करने  की  नीति  को  जारी  रखें  |

 भारतीय  रिंजवे  बैंक  ने  श्रतुसूचित  वाणिज्यिक  बैकों  को  यह  निदेश  दिया है  कि  वे  यह

 सुनिश्चित  करें  कि
 बैंकों  द्वारा

 दिया  गया  मुख्य  रूप  अर्थव्यवस्था  के  सरकारी  व  गैर-सरकारी

 दोनों  ही  क्षेत्रों
 के उत्पादन  की  अ्रनिवायं  झावश्यकतताशओं  को  पुरा  करने  के  लिये  जाए  कौर  इसका

 उपयोग  सट्टेबाजी  तथा  सत्य  गे  र-उत्पादक  उद्देश्यों  के  लिये  न  हो  |

 काजू  की  निर्यात  oa
 में

 1454.  श्री०  मी०  बाई०  कृष्णन  :  क्या  वाणिज्य  माधवी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  काजू  की  निर्यात  प्राय  में  कोई  वृद्धि  हुई  है  ;

 यदि  तो  इस  उद्योग  ने  ae  1973-74  में  कितनी  विदेशी  मुद्रा  कौर

 (7)  पांचवीं  योजना  के  लिये  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया गया  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में
 उप-मस्ती

 विश्वनाथ  प्रताप

 निर्यातों  से  मनजीत  बिदेशी  मुद्रा
 74.  62  करोड़ रुपये  कच्चे  काजू

 के  आयात पर
 30.52

 करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  व्यय  हुई  |  विदेशी  मुद्रा  में  44,  10  करोड़  रुपये  क

 निवल  राय  हुई  ।

 अभी  तक  पांचवीं  पंचवर्षीय योजना  के  लिए  किन्हीं भी  निर्यात  लक्ष्यों  को  afer रूप

 से  नहीं  दिया  गया  है  |
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 ई  tat क
 Regu  GAL:  sation of  Handlooms  and  Powerlooms

 4455.  Shri  G.C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Com  it  ree  be  pleased  to

 State

 (a)  the  immediate  action  being  taken  by  Government  to  regularise  hand-

 looms  and  powerlooms  lying  closed  in  the  country;  and

 (b)  whether  the  economy  of  Maharashtra  and  Madhya  Pradesh  has  been

 shaken  as  a  result  thereof  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Vishwanath  Pratap

 Sinzh)  (a)  No  permission  is  needed  to  instal  and  operate  Handlooms  and  there-

 fore,  the  question  of  their  regularisation  does  not  arise.  In  the  case  of  powerlooms,

 oily  those  unauthorised  powerlooms  which  were  in  existence  before  28-2-66,

 ar2  eligible  for  regularisation.  There  is  no  proposal  to  regularise  any  other  un-

 authorised  powerlooms,  whether  closed  or  working.

 (b)  Government  have  no  such  information.

 विमानन  कर्मचारियों  के  सदस्यता-प्राप्त  मजदूर  संघों  से  बातचीत

 4456.
 श्री  wy  दण्डवत  :  कया  पर्यटन  शौर  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे

 कि

 (*)  क्या  नागर  विमानन  एयर  इण्डिया  तथा  इंडियन  एयरलाइंस  के  विमानन

 कर्मचारियों  के  पंजीकृत  संघों  के  साथ  हाल  ही  में  कोई  ऐसा  संगठन  बनाने  के  बारे  में  चर्चा  हुई  थी  जो  दोनों

 पक्षों  की  कौर  से  बातचीत  कर  तौर

 यदि  तो  तत  vel  मुख्य  बातें  क्या  है ं?

 पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  weet  राज  :  ate  नागर  विमानन

 एयर  इण्डिया  तथा  इंडियन  एयरलाइंस  के  पंजीकृत  श्रमिक  शंघों/मान्यता-प्राप्त  संघों  द्वारा

 प्रतिनिधित्व  किये  गये  कर्मचारियों  के  साथ  किसी  ऐसे  सांझे  अभिकरण  के  बारे  में  कोई  चर्चा  नहीं  हुई  है  जो

 सब  पक्षों  की  शोर  से  बातचीत  कर  सके  |

 एशिया  तथा  प्रशान्त  क्षेत्र  के  लिये  श्रमिक  तथा  सामाजिक  आयोग  का

 Slat  चारपाई  अधिवेशन

 ः 4457.  श्री  मधा  दण्डवत  श  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  एशिया  तथा  प्रशान्त  क्षेत्र  के  लिये  प्राचीन  तथा  सामाजिक

 अयोग  का  वार्षिक  अधिवेशन  नई  दिल्‍ली  में  gat  था  ;

 क्या  उस  सम्मेलन  का  उद्घाटन  प्रधान  मन्त्री  ने  किया  शौर

 यदि  तो  प्रधान  स्त्री  द्वारा  दिये  गये  भाषण  का  ब्यौरा  क्यां है
 त्र  सम्मेलन  में  किस

 कार्य-सूची पर  चर्चा  की  गई  थी  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  विश्वनाथ  प्रताप  तथा  जी  हां  ।

 प्रधान  मन्त्री  के  भाषण  तथा  सत्र  की  कार्यसूची  की  एक-एक  प्रति  संलग्न  है  ।  में

 रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०टी  ०-9271/75]
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 पर्यटन  स्थलों  का  बिकास केरल

 4458.  श्रीमती  भार्गवी  तनकप्पन  :  क्या  पर्यटन  श्र  नागर  विमानन  मस्तानी  यह  बताने  की

 ्
 कृपा  करेंगे  क

 तीसरी  अर  चौथी  योजनाओं  में  केरल  को  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  पर्यटन  विकास  के

 लिए  केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग  द्वारा  कितनी  सहायता  राशि  दी  गई  है  ;

 क्या  केरल  में  बहुत  से  ऐसे  पेंशन  स्थल  हैं  जिनका  ऐतिहासिक  तथा  सांस्कृतिक  दृष्टि

 से  विकास  किया  जाना  बहुत  महत्वपूर्ण  है  सनौर  यदि  तो  ऐसे  स्थानों  के  नाम  कया  हैं
 ;

 क्या
 सरकार

 ने
 उन

 स्थानों  की  कौर  ध्यान  दिया  है  श्र  यदि  तो
 इसके  कारण

 wiz

 क्या  अब  से  उन  स्थलों  पर  ध्यान  देने  का  विचार  है  भ्र  यदि  तो  कब  !

 पर्यटन  site  नागर  विमानन  मन्त्रालय  सें  राज्य  सन्तरी  सुरेख पाल
 :

 से  (8)

 केन्द्रीय  क्षेत्र  में  पर्यटकों  के  लिये  सुविचारों  के
 विकास  को  राज्यवार  आधार  पर  नहीं  लिया  जाता

 बल्कि  स्थानों  के  ऐसे  वास्तविक  अथवा  संभावित  ह  के  आधार  पर  लिया
 जाता  है  जो  पर्यटकों

 केन्द्रीय  क्षेत्र  में  पर्यटन  केन्द्रों पर  किए  गए  व्यय
 को  वहां  की  यात्रा  करने  के  लिये  प्रेरित  करते  हैं  ।

 के  कोई  तुलनात्मक  विवरण  नहीं  रखे  जाते  तीसरी  व  चौथी  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  तथा  तीन  वाणी

 योजनाओं  (1966-67,  1967-68  तथा  1968-69)  केरल  में  पर्यटकों  के  लिये  विभिन्न

 सुविचारों की  व्यवस्था  करने  पर  केन्द्रीय  क्षेत्र में  1,61,  76,970
 रुपये

 की  राशि
 बच

 की
 गई

 थी
 ।

 समस्त  देश  की  तरह  केरल  भी  ऐतिहासिक  तथा  सांस्कृतिक  महत्व  के  स्थानों  से  भरा  हुमा

 साधनों  की  सामानों  के  भ्रन्तगंत  रहते  इन  सभी  स्थानों  पर  सुविधायें  का  विकास  करना  संभव  नहीं

 केन्द्रीय  क्षेत्र  में  प्रयत्नों  को  तीसरी  व  चौथी  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  तथा
 तीन  वार्षिक

 योजनाओं  में  पेरियार  वन्य  जीव-शरण  त्रिवेन्द्रम  तथा  कोतवाल

 में  पर्यटकों  के  लिये  सुविचारों कक  विकास  करने पर  केन्द्रित  किया  गया  है
 |  पांचवीं  योजना

 त्रिवेन्द्रम  में  प्रारम्भ  किए  गए  युवा  होस्टल  के  निर्माण-कार्य  को  पुरा
 तथा

 कोतवाल  में  समुद्र-तटीय  विहार-स्थल  के  र  प्रो  विकास  वहां  पर्यटकों  के  लिए  पहले  से  ही

 प्रदान  की  गई  सुविधाश्रों के  उपयोग  का  मूल्यांकन  करने के  हाथ  में  लिया  जाएगा  |

 Complaint  against  Officials  of  Customs  and  Excise  Department  of

 Vidarbha  and  Madhya  Pradesh

 4459.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased
 to  state

 (a)  the  number  of  complaints  received  by  Government  during  1972-73
 1973-74  ani  1974-75  from  public  representatives,  Legislators,  Members  of  Parlia~
 ment  and  public  against  the  Collectors  and  Assistant  Collectors  of  Customs  and
 Excise  of  Vidarbha  and  Madhya  Pradesh:

 (b)  the  nature  of  deficiencies  and  arbitrary  acts  or  corruption  cases  men-
 honed  in  those  complaints:  and
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 (0)  the  officers  who  were  entrusted  with  the  work  of  investigating  the  afore-

 said  complaints,  the  results  of  the  investigations  and  the  action  taken  against  the

 persons  found  guilty  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  Pranab  Kumar

 Mukherjee)  :  (a)  During  1972-73  to  1974-75  (upto  28-2-75),  24  complaints  were

 received  against  Class  I  officers  of  the  Central  Excise  Department  in  Vidarbha

 and  Madhya  Pradesh  of  which  14  complaints  were  found  to  be  anonymous  or

 pseudonymous.

 (b)  The  nature  of  allegations  is  corrupt  practices  and  departmental  irregu-

 larities.

 (c)  These  cases  have  been/are  being  investigated  either  by  Directorate  of

 Inspection  (Customs  &  Central  Excise)  or  the  Vigilance  Wing  of  the  Central  Excise

 Collectorate,  Nagpur  or  the  C.B.I.  Eight  cases  have  been  finalised,  two  of  these  re-

 sulting  in  issue  of  warning  to  the  officers  concerned.  The  remaining  6  cases  were

 Closed  as  the  allegations  were  not  proved.  The  rest  of  the  cases  are  under  investi.

 gation.

 नारियल  जटा  की  का  निर्वात

 4460.  श्रीमती  भार्गवी  तनकप्पन  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  नारियल  जटा  की  के  निर्यातों  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  वर्ष  1974-75 में  अब  तक  कितनी  मात्ना  में  तथा  कितने  मूल्य  की  वस्तुझ्नों

 का  निर्यात  किया  गया  ae  गत  वर्ष  की  इसी  अवधि  में  कितनी  मात्ना  में  तथा  कितने  मूल्य  की  वस्तुभ्रों का

 निर्यात किया  गया

 सरकार  ने  भ्र पने  निर्यात  व्यापार  में  वृद्धि  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  हैं
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  तथा

 1974
 में  गत  वर्ष  की  उसी  अवधि  की  तुलना  में  निर्यातों  में  मूल्य  में  वृद्धि  हुई  कौर  परिमाण में

 ee oe
 sar  किनारे

 बताया
 गया  है  :

 ग्रन्थि  परिमाण  मूल्य

 _  1974  31550 मे  ०  टन  लाख  रुपये

 33737 मे०  टन  लाख  रुपये 1973

 \  |  )  उत्पादन  श्रायातक  देशों  से  टैरिफ  रियायतें  प्राप्त  करने  भ्रौर  हमारे  उत्पादों  के  लिए

 झर  बाजारों  का  पता  लगाने  के  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।

 जीवन  बीमा  निगम  के  बिदेशी  कारोबार

 4461.
 श्री  एन०  ई०  हीरो  :

 कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  जीवन  बीमा  निगम  का  विदेशी  कारोबार  लाभ  में  नहीं  चल  रहा

 यदि
 तो

 इसके  क्या  कारण  हैं  कौर  सरकार  ने  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  am

 कदम  उठाए  हैं  ?

 T/Lok  Sabha/75—15
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 वित्त-मन्त्रालयं  a  उप-मन्त्री  सुशीला  रोहतगी )  क ुबाहर  के  देशों

 में  जीवन  बीमा  fare  का  कारोबार  महंगा  हो  गया है  बज सका  कारण  मर यतः  निगम  ढारा  नया का  रोबार

 लेना  बन्द  किये  जाने  से  प्रीमियम-ग्राम  में  कमी  कौर  प्रबन्ध  व्यवस्था  की  लागत  में  ahs

 सरकार :से  परामर्श  करके  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  इस  सम्बन्ध  स्थिति  को  समय  समय  पर

 समीक्षा  पकी  जाती  है  ।

 विदेशी  ast  विनियमन  अधिनियम  के  श्रस्तगंत  अनि रखी ति  पड़े  मामलों  का  निपटारा

 4462,  श्री  एन०  Fo  हीरो  क्या  वित्त  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विदेशी  भद्रा  विनियमन  1973  के  कुछ  मामले  अनिर्णीत  पड़े

 और

 (a)  जब  से  यह  अधिनियम लागू  gat  तब  से  कितने  मामले  निपटा
 गये  और  मामल

 त

 शीघ्रता  से  निपटाने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं
 ?

 वित्त  मन्त्री  सी  ०  हां  ।

 विदेशी  मुद्रा  विनियमन  197  3  के  लागू  होने  के  बाद  से  लगभग  10,000

 मामले  निपटाये जा  चके  हैं  ।  इन  मामलों  का  निपटारा  जल्दी  करने  के  लिए  सरकार  ने  निम्नलिखित

 कदम  उठाये  हैं

 (1)  कुछ  प्रकार के  मामले  के  निपटाने  के  लिये  भा  राज्य  रिजर्व  बैंक  का  सधी  कार  दे  दिये  गय

 (2)  मामलों के  तुरन्त  निपटारे  को  सुनिश्चित  करने के  लिये  भा  रती  रिजर्व  बैंक को  आवश्यकता

 अनुसार  निदेश  दे  दिये  गये  हैं

 (3)  उचित  मामलों  में  सामान्य  भ्रम  दे  दी  गई
 कौर

 (4)  कुछ  खास  किस्म के  मामलों में  निर्णय  देने  के  सम्बन्ध में
 भा  राज्य  सरों  बैंक के  लिये  एक

 समय  सीमा  निर्धारित कर  दी  गई  है  ।

 पाकिस्तानी  रुई

 4463.  श्री  राजदेव  सिह :  व्या  वाणिज्य  मस्ती  यह  बताने  की  कृप  करेंगे  कि  क्या  भारत
 दारा  श्रायात

 की
 जाने  वाली  पाकिस्तानी  रूई  मूल्य  एवं  किस्म  की  दृष्टि  से  गुज  रात  शौर  महाराष्ट्र

 में  पैदा  होने  वाली  रुई
 की

 तुलना  में  काफी  wage  है
 ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  जी  हां

 चीनी  .  तथा  इंजीनियरी  वस्तु भ्र ों  का  निर्यात

 4464.
 श्री  राजदेव  fag  क्या  बाशणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  कया  देश  में  गन्ने  की  बहुत  अच्छी  फसल
 ह
 होने

 की
 स्थिति  को  देखते  हुए  सरकार  को

 12
 लाख

 टन
 चीनी  निर्यात  करने  की  aS w~AN ATaT  है  ;

 कया  इंजीनियरी  वस्तुओं  के  निर्यात  में  प्रति  वर्ष  ate  हो  रही  we
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 सर्दी  तो  क्या  तेल-बिल  में  1200  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  को  उपरोक्त  निर्यात  से  जित

 निदेशी  मुद्रा  से  तीर  नाव  किया  जा  सकता  है  ?

 वाणिज्य  सवाल  में  उप-मस्ती  विश्वास  प्रताप  1975  के  दौरान

 की  कितनी  seat  निर्यात  को  जायेगा  यह  श्रस्तर्राष्ट्रीय  मांग  तथा  घरेलू  सप्लाई  स्थति  पर  निर्भर  करेगा

 तथापि  बोल  प्राय  कतारों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विदेशी  मुद्रा  की  ग्राम  को  बनने  हेतु  उच्चतम  कीमतों

 पर  प्राकृत  तुम  साजा  निर्यात  करते  के  प्रयास  किये  जायेंगे  |

 (a)

 altar  तथा  इंजोतिपररी  माज  के  तेल  के  आयात  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  को

 कतारों  को  पूरा  क  ने  में  पर्याप्त  योगदान  करेंगें  जैट्रॉलियम  उत्पादों  के  आयात बिल  को  पूरी  तरह
 से  पूति  नहीं  कर  पायेंगे  |

 कच्चे  पटसन  का  निर्यात

 4465.  श्री  राजदेव  क्या  बाशी  मन्त्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  इंडियन  जूट  मिल्स  एसोसियेशन  ने  कच्चे  पटसन  का  निर्यात  करने  के  विरुद्ध  सरकार

 को  चेतावनी  दी  है  ;

 यदि  तो  सरकार  तथा  इंडिया  जूड  मिलत  एसोसियशन  के  सोच
 मतभेदों  की  मुख्य

 बातें  क्या  सनौर

 क्या  पटसन  को  विश्व-व्यापी  कमो  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मस्ती  विश्वनाथ  प्रताप  जी  हां  ।

 किसी  मतभेद  का  प्रश्न  नहीं  उठता  क्योंकि  इस  समय  कच्चे  पटसन  का  निर्यात  करने  का

 सरकार  का  कोई  विचार  नहीं  है  ।

 चूंकि  1974-75  में  बंगलादेश  आर  भारत  दोनों  में  फसल  कम  इसलिये  गत

 मौसम के  भ  ant रो  माज़ा
 में

 बचे  माल  तथा  पटसन  मिलों  द्वारा  अपेक्षाकृत  कम  खपत से  चालू  मौसम

 निकल  जायेगा  ale  श्रागामो  मौसम  के  लिए  काफी  माल  बच  जायेगा  ।

 Fails  ask21  for  by  (1101  Corporation  of  India  and  Ministry  of  Commerce

 4455.  Sari  M.C.  Daga:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  :

 (a)  waizther  the  Cottoa  Corporation  of  India  and  the  Commerce  M.  nistry
 have  30431:  faads  for  baying  cottoa  from  cultivators  and  demanded  more  bank
 or2dics  for  30:toa  cultivators  failing  which  their  condition  is  likely  to  deteriorat:
 furta2r-and  thzy  will  give  up  cotton  cultivation;

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto;  and

 (c)  whether  the  (3.1 11210  Ministry  have  also  asked  for  funds  for  importin:
 long  staple  cotton  from  Pakistan  and. if  so,  the  amount  asked  for  ?

 Tae  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  Pranab  Kuma-
 Makherjee)  :  (a)  &  (b)  Daring  1974-75  cotton  season,  a  credit  limit  of  Rs.  1.
 crores.  Was  sanctioned  to  the  Cotton  Corporation  of  India  by  the  Reserve  Bank  c°
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 India.  Within  the  framework  of  current  credit  policy  which  is  being  pursued  to

 attain  the  twin  objectives  of  containing  inflation  and  promoting  investment  produc-

 tion  and  better  distribution  of  essential  commodities  in  the  system  and  having  re-

 gard  10  the  compzting  claims  of  various  priority  sectors,  every  attempt  is  being  made

 to  1551  the  credit  requirements  of  the  CCI.  The  position  is  kept  under  constant

 review  of  the  RBI  and  other  Government  agencies  concerned  with  cotton.  In  the

 meanwhile,  with  a  view  to  enabling  a  larger  volume  of  purchases  to  be  effected  with

 our  limited  resources,  a  scheme  to  purchase  cotton  by  the  Cotton  Corporation

 of  India  on  deferred  payment  basis  has  also  been  drawn  up.  The  scheme  envisages

 the  purchase  of  cotton  by  immediate  payment  in  cash  of  50%  of  the  price  and  the

 remaining  50%  at  the  end  of  6  months  with  interest  at  6%  per  annum.

 (c)  It  has  been  agreed  to  release  foreign  exchange  for  the  purpose  of  importing

 2  lakh  bales  of  Medium  Staple  cotton  from  Pakistan  worth  about  Rs.  25  crores.

 Expenditure  on  and  Income  from  Delhi-Jaipur  Tourist  Coach

 4467.  Shri  M.C.  Daga  :  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  be

 pleased  to  state

 (a)  when  was  the  Delhi-Jaipur  tourist  coach  introduced,  the  per  tourist  ex-

 penditure  thereon  and  the  names  of  places  in  Jaipur  where  tourists  are  taken  round

 in  this  coach;  and

 (b)  the  per  day  expenditure  on  this  coach  and  the  income  accruing  to

 Government  therefrom

 The  Miaister  of  S‘ate  in  the  Ministry  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri

 Surendra  Pal  Singh)  :  (a)  The  lhi-Jaipur  tourist  coach  was  operated  by  the  India

 Tourism  Development  Corporation  for  a  brief  period  from  1-12-74  to  19-2-75

 as  a  tourist  transport  service  from  Delhi  to  Jaipur  and  back.  The  average  expendi-

 ture  per  tourist  amounted  to  Rs.  20  approximately.  The  coach  did  not  include

 any  local  sight-seeing  at  Jaipur.

 (b)  The  per  day  expenditure  on  this  coach  was  about  Rs.  1015  and  income

 was  about  Rs.  1115.

 Financial  Assistance  t»  Siaies  for  preparing  an  infra-structure  of  their
 Handicrafts  industry

 4468.  Shri  M.  C.  Daga  :  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  some  States  have  been  given  assistance  for  preparing  an  infra-
 structure  of  their  handicrafts  industry  afresh  with  a  view  to  developing  and  expand-
 ing  them  as  an  export-oriented  industry;  and

 (b)  if  so,  the  names  of  these  States  and  the  assistance  given  to  each  of  them
 in  1973  and  1974  and  the  criteria  thereof  ?

 ‘The

 Singh):  (a)
 Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Vishwanath  Pratap
 Central  assistance  to  State  Governments  is  pro  vided  throu च  ed  SRV  gh  block  loans
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 and  block  grants  for  their  overall  annual  plan  outlays  and  is  not  related  to  any  speci-
 fic  schemes  or  programme. Privelait

 (b)  Does  not  arise.

 Loan  asked  for  by  Government  of  Rajasthan

 4469.  Shri  M.  Daga  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  द

 (a)  whether  the  Government  of  Rajasthan  have  asked  for  some  funds  as  a

 loan  or  aid  during  the  current  year  keeping  in  view  its  weak  financial  position  and

 also  to  meet  famine  conditions  prevailing  in  18  thousand  villages  of  the  State  and  if

 so,  the  amount  asked  for  and  the  basis  therefor;  and

 (b)  whether  Government  propose  to  give  financial  aid  or  loan  keeping  in

 view  the  special  conditions  of  the  State  and  if  not,  the
 reasons

 therefor  ?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  C.  Subramaniam)  :  (a)  The  Government

 of  Rajasthan  had  estimated  an  expenditure  of  Rs.  17.34  crores  in  the  current  finan-

 cial  year  on  account  of  the  current  drought  and  had  sought  Central  assistance  of

 Rs.  11.89  crores  to  meet  that  expenditure.

 (b)  The  Government  of  India  have  allocated  an  advance  Plan  assistance  of

 Rs.  10.24  rores  to  the  State  in  the  current  financial  year  for  this  purpose.

 परिचय  बंगाल  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  को  शाखाएं  खोला  जाना

 4470.  श्री  दूना  उरांव :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  वर्ष  1974  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  में  कुछ  राष्ट्रीयकृत  बैंकों
 की

 शाखाएं  खोली

 गई  हैं  ;

 यदि  तो  उक्त  अ्रवधि  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  शाखाएं  किन-किन  स्थानों

 पर  खोली गई  ;

 वर्ष  1975  के  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  शाखाएं  किन  स्थानों  पर  खोली

 जायेंगी  ?

 faa  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  सुशीला  :  कौर  (a)  रिज  बैंक ने

 सुचित  किया  है  कि  1974 वर्ष  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  सहित  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  ने  पश्चिम  बंगाल

 94  शाखाएं खोली  थीं
 ।

 जिन  केन्द्रों पर  ये  शाखाएं  खोली  गई  हैं  उनके
 नाम

 तथा  बैंकों  के  नामे  अनुबन्ध
 I

 में  दिये जा  रहे  हैं  में  रखा  गया ।  देखिए  संख्या  एल०  ठी
 ०  9272/75]

 शाखा-विस्तार  की  तीन-वर्षीय  योजना  बनाते  हैं  कौर  1975-77  कीं

 अवधि  के  लिए  इन  यो  जनाओ ओं  को  afar  रूप  दिया  जा  रहा
 festa

 बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि
 1974 के  wea  तक  पश्चिम  बंगाल  में  247  शाखाएं  खो  लने  के  लिए

 स
 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों के  पास

 सेंस/श्रावंटन  पत्न  थे  ।  बैंक वार
 प्रौढ़  केन्द्र वार  विवरण  अनुबन्ध  11  में  दिया  जा

 रहा  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०-9272/75]
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 परिचय  बंगाल  में  राष्टीय कृत  बैंकों  को  mara  के  तर्गत  खाने  वाली  जनसंख्या  कौर  क्षेत्र

 4471.  श्री  दूना  उरांव  :.  क्या  बित  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  नागालैंड  कौर  पूर्वोत्तर  राज्यों  राज्यवार  तथा  बैंकों  की

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  शाखाश्रों  के  अन्तर्गत  कितनी-कितनी  जनसंख्या  कौर  कितना-कितना  क्षेत्र

 इन  राज्यों  के  ग्रामीण  क्षेत्रों में  राष्ट्र ोय क़त  को  शाखाएं  खोलने  सम्बन्धी  भावी  कार्यक्रम

 की  संक्षिप्त  रूप  रेखा  क्या  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  सुशीला  :  पश्चिम  बंगाल  अर  उत्तर

 पूर्व  क्षेत्र  के  राज्यों  we  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  वाणिज्यिक  dat  की  शाखाओं  कौर  प्रति  बैंक-कार्यदल
 त

 जन-संख्या-श्रौसत के  19  1969  कौर  31  1974 के  राज्यवार  झ्रांकड़े  अनुबन्ध  |  में

 दिये  जा  रहे  हैं  ।  प्रत्येक  बैंक  शाखा  का  कार्यक्षेत्र  कई  बातों  के  आधार  पर  निर्धारित  किया  जाता  है

 शाखा  में  कर्मचारियों  की  संख्या  कितनी  मूलभूत  सुविधाओं  के  विकास  विशेष  रूप  से
 of  aa

 भर  संचार  सुविधाओं  का  स्तर  क्या  | त्र  के  प्राचीन  विशेष  रूप  से  संगठित  क्षेत्रों  का  स्तर

 कया  wifes  फिर  वाणिज्यिक बैंकों  की  शाखाएं  अपनी  अवस्थिति  के  स्थान  के  श्रास  पास  औसतन

 10  मील  के  घेरे  के  क्षेत्र  की  सेवा  करती  हैं  ।

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सूचित  किया है  कि  1974  के  अन्त  तक  इन  राज्यो

 शर  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  शाखाएं  खोलने  के  लिए  वाणिज्यिक  बैंकों  के  पास  116  लाइसेंस

 आबंटन  पत्न  थे  ।  इन  लाइसेंसों/श्रावंटन  पत्तों  का  राज्यवार  वितरण  waar  11  में  दिया  जा  रहा

 है  ।

 विवरण

 पश्चिम  बंगाल  नागालैंड  भ्र  उत्तर-पूर्व  राज्यों  में  निम्नलिखित  तारीखों  को  प्रति  बैंक

 ह  ह

 19-7  1969  31-12-1974

 वाणिज्यिक  बैंकों  के  प्रति  बैंक  वाणिज्यिक  बैंकों  के  प्रति बैंक

 कार्यालयों की  संख्या
 कार्यालय

 कार्यालयों  की  संख्या
 कार्यालय

 जनसख्या

 नथ  -  आधा
 हजार

 में  )

 पश्चिम  बंगाल  505  1052  87  42

 205  65

 74  207  188  71

 21  141  48

 10  497  107

 332

 त्रिपुरा  20  276  78

 प्ररूणाचल  प्रदेश  67

 ore een cienrtnengecnnees ees  म  too  विल  oc  on,
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 विवरण

 पश्चिम  बंगाल  असम  अ्रौर  उत्तर-पूर्वे  क्षेत्र  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बैंक  की  शाखाए

 खोलने  के  लिए  वाणिज्यिक
 बैंकों  के

 पास  बाकी  पड़े  लाइसेंस  पत्र  ।

 लि  es

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र का  नाम  लाइसेंस  पत्न  की  संख्या
 नवल

 क़सम  29

 अरुणाचल  प्रदेश

 मणिपुर

 मसाला

 मिजोरम

 नागालण्ड

 त्रिपुरा

 पश्चिम  बंगाल  62

 — ee  —————  नगण  वाण  त जनागामतनमजजभगाताााततात्ाा पाता  उ

 फिल्म  निर्माता  दवारा  श्रीनगर  का  भुगतान

 क्या  faa  मत्ती  यह  बताने  की  करेंगे  कि  : 4472.  श्री  सरजू  पाण्डे

 क्या  डाइनमो  बम्बई  के  मालिक  फिल्म-निर्माता  श्री  बजसानन्द को  उनको

 फिल्म  को  प्रदर्शित  के  लिए  जारी  करते  समय  वर्ष  1970  में  आयकर  अधिकारी  ने  पकड़ा

 था  द

 क्या  उक्त  फिल्म  निर्माता  को  नकली
 वाओ  वर

 पेश  करते  हु  ए
 पाया  गया

 था
 भर  आकर

 अ्रधिकारी ने  10  लाख  रुपए  के  लिए  प्राय कर  निर्धारण  किया  ौर

 क्या  आयकर  ने  उसके  प्रति  पक्षपात  डदिखापਂ  शर  मानल  को  दबा

 दिया गया  था  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  )
 :  तथा  श्री  बु  जसूदनन्द

 इंटरनेट  शील  के  नाम  से  फिल्मों  का  निर्माण  करते  उनका  कर-निर्धारण  1973  में  दो  भाईਂ

 फिल्म  से  उतकों  हुई  झ्रामदनी  के  संबन्ध  किया  गया  था  ।  कर-निर्धारण  कन  33,9  ,747  bo

 alae  पर  TOA  गया  था  जिसमें  अप्रकाशित  sry  कौर  बिता  स्पष्टीकरण  बाने  पूंजी-निवेश  को

 22,74,579  Ho  की  रकम  शामिल है  ।  भ्रमित  में  कर-निर्धारण  को  द  कर  gu  नए  सिरे

 से  कर-निर्धारण  करने  का  आदेश  दिया  गया  है

 यह  प्रशन  नहीं  goat

 आयकर  श्रावित  के  विरुद्ध  शिकयत

 4473.  सी  सरक  पाण्डे
 :

 क्या
 खित  welt  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  वर्ष  1972  में  लेखा-वर्ष  को  वीजे  की  पं  जूरी  देन  प्रेट  ean  2a  शिपिंग  कम्पनी
 के  प्रति  आयकर  ने  पक्षपात  किया  था  ;

 io
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 क्या  सहायक  आयकर  आयुक्त  ने  इस  आधार  पर  ऐसा  करने  के  प्रति  आपत्ति  की  थी
 कि

 लेखा-वर्ष  में  परिवर्तन  करने  से  सरकार  को  राजस्व की  भारी  क्षति  होगी  ;

 क्या  ब्रोकर  आयुक्त  ब्रम्हा-ई  ने  सहायक  शझ्रायकर  आयुक्त  के  विरुद्ध  गलत
 धारणा

 बना
 ली  थी  ate  प्रशासनिक  सुविधा  के  लिये  उसे  बम्बई  से  स्थानान्तरित  कर  दिया  शौर

 क्या  ग्रतियमितताश्रों  के  विरुद्व  सरकार  को  कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई  है  कौर  यदि

 तो  उस  पर  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  )
 :  जी  नहीं  ।

 से  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 श्रेयस्कर  आयुक्त  द्वारा  ट्रस्टों  को  छूट  दिया  जाना

 4474.
 श्री  सरजू  पाण्डे

 :  कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  बम्बई  के  सोमाणी  न्धत्ों  1972 से  बहुत  से  ट्रस्ट

 19)  बनाये
 झ  ये

 ट्रस्ट  उनकी  श्राय  को  इन  ट्रस्टों  में  लगाये  जाने  के  लिये  बनाये गये

 क्या  आयकर  ने  आयकर से  छूट
 दी  दौर

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी ):  शौर  बम्बई  के

 सोमाणी  बन्धुआें  ने  उन्नीस  ट्रस्ट  बनाये  थे  ।  ग्यारह  ट्रस्टों  के  न्यासियों  को  व्यापार  चलाने

 का  अधिकार  दिया  गया  यद्यपि  व्यापार  सात  ट्रस्टों  द्वारा  चलाया  गया  था  ।  पांच  मामलों

 में  प्राय-कर  आयुक्त  ने  छूट  की  मंजूरी  दी  थी  ।

 राय-कर  1961  के  उपबन्धों  के  कज अन्त गत  धर्मार्थ  ट्रस्ट  लाभकारी  व्यापार-कारोबार

 कर  सकता है
 ।

 यदि
 लाभ  को  धमार्थ ट्रस्ट  की  निधियों  में  डाला  जाए  कौर

 इसका  प्रयोग किसी  निजी

 लाभ  के  लिए
 न

 करके  धर्मार्थ  प्रयोजनों  के  लिए  ही  किया  जाये  तो  ऐसे  लाभ  को  कर  से  छूट  प्राप्त है
 सोमाणी  ट्रस्टों  के  मामले  वर्तमान  छूट  की  मंजूरी  कानून  के  मुताबिक  ही  दी  गई  है

 ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  है  ।

 Agreement  with  USSR  for  Supply  of  Fertilizers

 4475.  Shri  Ramavatar  Shashtri  :  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  USSR  has  signed  any  agreement  for  supply  of  fertilizers  to

 India;

 (b)  if  so,  the  main  features  thereof;  and

 (c)  the  benefit  likely  to  accrue  to  India  as  a  result  thereof  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Vishwanath  Pratap
 Singh)  :  (a)  &  (b)  The  Minerals  and  Metals  Trading  Corporation  has  entered  into
 4  contract  with  USSR’s  Messrs.  Soyuzpromexport  for  import,  during  1975,  of
 2,67,009  tonnes  of  fertilizers,  The  deliveries  will  be  completed  by  December  1975.

 (c)  The  import  will  hel  p  in  meeting  the  gap  between  the  country’s
 requirema2r  it  and  indigenous  production  of  fertilizers.
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 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र no

 भारत  के  उच्चतम  न्यायालय  क  मुख्य  न्यायाधीश  की  हत्या  के  प्रयास  के  बारे  में

 RE.  ATTEMPT  ON  THE  LIFE  OF  THE  CHIEF  JUSTICE  OF

 SUPREME  COURT  OF  INDIA

 श्री  एस०  एस
 ०  बनर्जी  सरकार  देश  के  उच्चतम  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाधीश

 को  संरक्षण  देने  एवं  अपराधी को  पकड़ने  में  विफल  रही  है  ।  हमने  इस  पर  क्राम  रोको  प्रस्ताव

 का  नोटिस  दिया  है  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  विश्वास  दिलाता  कि  मैं  चर्चा  के  विरुद्ध  नहीं  हूं  ।  परन्तु  मन्त्री

 महोद॑य ने  इस  पर  वक्तव्य  देने की  बात  कही  है
 |

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  यह  काम  रोको  प्रस्ताव  के  लिये  मुक्त  विषय  है  |

 श्राप  किस  wert  पर  इसे  काम  रोको अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसकी  भ्र नुम ति  नहीं  देता  |

 प्रस्ताव  बनाना  चाहते  हैं  ।  )

 श्री  पील  मोदी  उच्चतम  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाघीश  को  संरक्षण  देने  में  सरकार

 की  विफलता  |

 अध्यक्ष  महो  दय  मैं  चर्चा  की  झ्र तुम ति तो  दूंगा
 परन्तु

 काम
 रोको  प्रस्ताव  की  नहीं  ।

 सभा  पाल  पर  रख  गय  पत्न

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 कम्पनी  1956  क  अधीन  अधिसूचनाएँ  कौर  ताहेरी  एण्ड  फंड  लिमिटेड

 तमिलनाडु  कार्यालय  के  पंजीकरण  सम्बन्धी  अधिसूचना
 ।

 मैं न्याय  कौर  कम्पनी  कायें  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  बेसब्री

 लिखित  पत्तों  की  एक-एक  प्रति  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 (  कम्पनी  की
 धारा  642  की  उपधारा  (  3)  के  प्रतिशत

 लिखित  झ्धिसूचनाशओओं  की  एक  एक  प्रति

 कम्पनी  1975  जो
 दिनाक  3  1975

 के  भारत  के  राज पत् नें  में  अधिसूचना  सख्या  सा ०  ato  fro  43

 में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 (at)  विदेश  कम्पनी  1975 जो  दिनांक  20  1975 के  भारत

 के  राजपत्र में  अधिसूचना  संख्या  सा
 ०  सां  ०  fro  52  में  प्रकाशित

 हुए थे  ।  पर  करारा  159  का  लाग  किया  जाना |

 कम्पनी  पर  लाभ  प्रद  ब्याज  की  घोषणा  )  1975

 जो  दिनांक  20  1975
 के

 भारत  के  राजपत्र
 में  अधिसूचना

 संख्या  पाठ  सां ०  नि०  53  में  प्रकाशित

 कम्पनी  एजेंटों  की  1975  जो  दिनांक  1

 दफा

 हए

 qTXd rasrfa  SNS  अधिसूचना
 मुख्यालय

 सां०
 fro

 में  प्रकाशित  हुए थे

 7/LOk  Sabha/75—16
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 Statement  Re.  Attempt  011  tne  life  of  Chie  f  Justice  of  March  21  1975

 Supreme  Court  of  It ndia ed
 one  i

 (aT द  श्रोताओं  )  नियम  975  जी  दिनांक  7  मात्र

 1975  के  भारत  के  राजपूत  में  अधिसूचना  संख्या  सा ०  सां०  नि  144

 में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 उपयुक्त  श्रधिसूचनाशओओं  के  हिन्दी  संस्करण  साथ  साथ  सभा  पटल  पर  रखे  जाने

 के  कारण  बताने  वाले  पांच  विवरण  तथा  अंग्रेजी  |

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०

 (  2)  कम्पनी  1956 की  धारा  620  क  की  उपधारा  (  3)  के  प्रन्तगंत  अधिसूचना

 संख्या  सा
 ०

 To
 ०  fro  275  तथा  ग्रेजी  संस्करण  )  की  एक  प्रति  जो  दिनांक

 1  मार्च  1975
 के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  मास

 तेरी  एण्ड  फंड  लिमिटेड  कम्पनी  को  जिसका  पंजीकृत  कार्यालय  तमिलनाड़ु  में  है

 निधि  घोषित  किया  गया  है  ।

 प्रिन्थालय  में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०टी  ०-9259/95]

 इलायची  संशोधन )  1975

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  की  एक

 प्रति सभा  पटल  पर  रखता हं

 (3)  इलायची  अधिनियम  1965  की  धारा  33  की  उप  धारा  (3)  के  अन्तर्गत  इलायची

 संशोधन )  1975  तथा  भ्रंग्रेजी  की  एक  जो

 दिनांक  22  1975  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा
 ०

 aio  fac
 245 में में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखी
 गयो

 |
 देखिये

 संख्या  एल०  टी  ०-9260/75]

 विधेयक  पर  wants

 Assent  on  Bill

 महासचिव  :  मैं
 चालू  सत्र के  दौरान  संसद  की  दोनों  सभा  द्वारा  पास  किये  गये  तथा

 राष्ट्रपति की  अनुमति  प्राप्त  पूर्वोत्तर
 क्षेत्र

 )  संशोधन  1975  की  एक  प्रति  सभा  पटल

 पर  रखता हूं  ।

 भारत  के  उच्चतम  के  मुख्य  न्यायाधीश  को  हत्या  के  प्रयास

 के  बारे  में  वक्तव्य

 STATEMENT  RE  ATTEMPT  ON  THE  LIFE  OF  CHIEF  JUSTICE
 OF  SUPREME  COURT  OF  INDIA

 गृह  मन्त्री (
 कि  20  ज

 श्री  कठ  ब्रह्मानन्द  :  हम  सब  के  लिए  यह  एक  बड़ी  चिन्ता  का  विषय  है
 1975  को  भारत  के  उच्चतम

 न्यायालय  के  माननीय  मुख्य  न्यायाधीश  श्री  ए  ०  एन  ०
 सकी

 हत्या  का  प्रयास  किया  गया  था  |  सौभाग्यवश  हथगोलों  का  विस्फोट  नहीं  हमा  ।
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 30  1896  भारत  के  उच्चतम  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाधीश

 की  हत्या
 के  प्रयास के  बारे  में  वक्तव्य

 ह

 2.
 दिल्‍ली  प्रशासन से  प्राप्त  सुचना  के  अनसार  भारत  के

 मुख्य  न्यायाधीश  श्री  ए  ०
 एन  ०  रे

 लगभग  4.15  पर  प्रगति  कार  नं  ०  डी ०  एच ०  सी  ०6431  उच्चतम  न्यायालय  से  चले

 थे  |  उनका  पुत्र  श्री  नाथ  रे  तथा  उच्चतम  न्यायालय  का  जमादार जयचन्द  भी  उसी  कार  में

 जब  कार  लालबत्ती के  कारण  तिलक  मार्ग  भगवान यात्रा कर  रहे  थे  जिसे  श्री  इंदर  fag  चला  रहें  थे  ।

 दास  रोड  चौराहे  पर  रुकी  तो  किसी  प्रज्ञात  व्यक्ति  ने  दो  हथ  जो  रूमाल में  लपेटे  हुये  कार

 की  बाई  की  पिछली  खिड़की  से  फैंक  दिये  जिसमें  से  एक  मुख्य  न्यायाधीश  के  बाएं  कंधे  पर

 लगा |  भाग्यवश  उनमें  से  कोई  हथ  गोला  नहीं  फटा  |  मुख्य  न्यायाधीश तथा  उनका  पुत्र  कार

 की  घटना  स्थल  पर  छोड़  कर  उच्चतम  न्यायालय  वापस  चले  गये  द्रोह  बाद  में  उन्हें  अन्य  कार  से  उनके

 निवास पर  ले  जाया  गया  |  हथ  गोले  डालने  के  पश्चात  प्रपराघ  पपनी  चप्पल  घटनास्थल  पर

 मुख्य  न्यायाधीश  के  जमादार छोड़कर  भगवान  दास  माग  के  साथ  मंडी  हाउस  की  कौर  भाग  गया  |

 ने  पब्लिक  के  कुछ  अरन्य  व्यक्तियों  के  साथ  अपराध  का  पीछा  किया  जिसने  बचकर  गढ़वाल भवन  के

 में  छलांग  तगाई  प्रौढ़  गायब  हो  गया  |

 3.  पुलिस  उप-महानिरीक्षक  उप-महानिरीक्षक

 उप  महानिरीक्षक  (  रेंज  )  नई  दिल्‍ली  जिले  के  पुलिस  श्री  क्षक  समेत  पुलिस  के  वरिष्ठ  अधिकारी  निरीक्षण

 करने  घटना  स्थल  पर  पहुंचे  तथा  जांच  पड़ताल  के  निदेशन  दिये  |

 4.  तुरन्त  दिल्‍ली  पुलिस  के  श्वान  दस्तों  का  उपयोग  किया  गया  ॥  किन्तु  श्वान  गन्ध  के

 अनुसार  मंडी  हाउस  से  प्राग  नहीं  जा  सका  ।  तुरन्त  इस  इलाके  की  छान  बीन  की  गई  कौर  इस

 प्रयोजन के  लिए  नियुक्त  की  गई  विशेष  टुकड़ियों  ने  क्षेत्र  में  विस्तृत  पूछ-ताछ  शुरुकरदी  ।  पुलिस

 दल  तुरन्त  दो  रेलवे  ग्रन्तरराज्यीय  बस  द्रव  हवाई  mse  पर  भी  भ्र परा धी  के  पूर्ण

 विवरण  के  साथ  पहुंचे  ताकि  भ्र परा धी  दिल्‍ली  से  बाहर  बच  कर
 भाग

 न
 जाये  |  इन  स्थानों  पर  निगरानी

 रखी  जा  रही  है  ।  होटलों  धम्म शालाश्रों  तथा  अरन्य  स्थानों  पर  भी  जहाँ  wae  शरण  ले

 सकता  जांच  के  लिये  पलिस  दल  तैनात  किए  गए  हैं  ।  क्षेत्र में  कौर  चरागे  पूछ-ताछ  तथा

 पडताल भी  जारी  है

 5.  घटनास्थल  का  फोटो  ले  लिया  गया  है  ।  डा०  एच ०  ऐल ०  बामी  निर्देशक  केन्द्रीय

 सिंक  विज्ञान  रामकृष्णपुरम  को  घटनास्थल  पर  बुलाया  गया  जिन्होंने  अपराध  के  स

 तथा  हथगोलों  का  निरीक्षण  किया  ।  दिल्‍ली  क्षेत्र  के  जी  को ०सी  ०  से  सम्पर्क  स्थापित  किया  गया

 तथा  घटनास्थल  पर  सेना  के  विशेषज्ञ  बलाए  गए  जिन्होंने  हथगोलों  को  जिन्हें  कब्जे  में  ले  लिया

 गया  डि फ्यूज कर  दिया  ।  वे  सेना  के  wes  हथगोले  पाये  गए  ।  हथगोलों  को  और  अधिक

 जांच  के  लियें  विस्फोटक  विशेषज्ञों  के  पास  भेजा  जायेंगी  ।

 6.  भारतीय  दण्ड संहिता  को  धारा  307,  विस्फोटक  care  भ्र धि नियम  की  धारा

 4/5  कौर  विस्फोटक  अधिनियम  की  धारा  के  म्रन्तगंत  एक  मामला  एफ  भाई  ग्राम  संख्या

 182  तिलक  मार्ग  थाने  में  दर्ज  किया  गया  है  त्र  दिल्‍ली  पुलिस  की  अपराध  शाखा  द्वारा

 पड़ताल  का  कार्य  हाथ  में  लिया  गया  है  ।  स्थानीय  पलिस  द्वारा  अपराध  शाखा  की  सक्रियरूप  से

 सहायता की  जा  रही  है  ।

 7.  तिलक  भगवानदास  रोड़  के  यातायात  चौराहे  पर  कांस्टेबल  wat  वहीद  को

 अ्भियक्त को  पकड़ने  के
 लिए

 उसका  पीछा
 न

 करने  के  कारण  कर  दिया  गया  है  ।
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 8.  भारत  के  मुख्य  न्यायाधीश  के  निवास  पर  सुरक्षा  प्रबन्ध  थे  ।  उक्त  घटना  को
 ध्यान

 में  रख  कर  उन्हें  मजबूत  कर  दिया  गया  है  |

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  स्थगन  प्रस्ताव  रखने  वालों  को  प्रश्न  पूछने

 अवसर  दिया  जाये  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  मंत्री  महोदय  को  सम्बोधित  करके  प्रश्न  नहीं  पूछ  सकते  कुछ  कहना

 चाहें  तो  मुझे  कह  सकते  हैं  |

 श्री  नवल  किशोर  सिंह  :  वाद-विवाद  के  समय  निर्धारित  करें  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  अथवा  सोमवार  को  समय  दिया  जा  सकता  है  ।

 .
 निर्माण  ate  श्रीवास  तथा  संसदीय  काय  मस्ती  कठ  रघुरामंया )

 क  श्राप  किसी  दिन

 भी  बजे  के  बाद  का  समय रख  सकते  हैं  |

 नागालेंड  में  स्थिति  के  बारे  में

 RE.  SITUATION  IN  NAGALAND

 श्री  dita  भट्टाचार्य  नागालैंड  की  क्या  स्थिति है  ?  दोनों  दलों  ने  दावा

 किया है  ‘  ॥

 अध्यक्ष महोदय  :  मुझे  खेद  है  हम  इसकी  चर्चा  नहीं  कर  सकते  |

 श्री  श्याम  नन्दन  fast  :  किसी  राज्य  की  निर्वाचित  सरकार  के  विफल
 |

 =

 पर
 यह

 सभा
 उस

 पर  चर्चा  कर  सकती  है
 |

 meat  महोदय
 :

 यह  राज्य  का  मामला  है  ।  राज्यपाल  को  अपनी  रिपोर्ट  भेजनी  होगी  ।

 att  श्याम  नन्दन  मिश्र  :  वहां  पर  विधान  सभा  कार्य  नहीं  कर  रही  है  ।

 श्री  समर  गुह
 :

 यह  अत्यन्त  गम्भीर  मामला  है  ।  हमें  कुछ  कहने  की  झ
 फा ्

 wera  महोदय  :  राज्य के  मामलों  की  सही  स्थिति  हम  कैसे
 जान  सकते  हैं  जब

 पाल  art  रिपोर्ट  न  भेजे  ।  यदि  राज्यपाल  कहतें हैं  कि  सांविधानिक  व्यवस्था  बनी हुई  है  हम

 हस्तक्षेप  नहीं  कर  सकते  ।

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka):  We  are  not  demanding  a  debate.  But  a

 statement  on  facts  can  be  made.

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  यदि  सम्भव  तो  वक्तव्य  देने  को  कहूंगा  ।  )

 यदि  राज्य  विधान  सभा  के  अध्यक्ष  महोदय  के  निदेश  पर  मार्शल  कार्य  करता है  तब

 हम  उसकी  चर्चा  कैसे  कर  सकते  हैं  ।

 ऐसी  बातें  arg  सदन  में
 भी  होती  ।  जो  कुछ  झाप  यहां  करते  हैं  dar  वहां भी  होता

 |

 aft  Fo
 तू  मैया  मंत्री म्ोदय  के  वक्तव्य  पर  चर्चा  gry  सोमवार  को  करा रहे  हैं  ।

 मैं  समझता हं  कि  यह  aq  की  जाएगी  ।
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 सभा  क 30  गेल्गन, नन  1896  peat  oe  a  ne

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  6  बजे  से  पूवे  समय  दिया  जाएगा  तो  वित्तीय  विषयों  पर

 उतना  ही  समय  6  बजे  के  बाद  दे  दिया  जाएगा  |

 सभा  का  काय

 BUSINESS  OF.  THE  HOUSE

 24  मार्च  1975 निर्माण  श्र  आवास  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री

 से  प्रारम्भ  होने  सप्ताह  में  निम्नलिखित  सरकारी  कार्य  लिया  जाएगा

 (1)  प्रेस  परिषद  1974  के  निरनुमोदन  संबंधी  कप  पर

 जागें  चर्चा  |

 (2)  प्रेस  परिषद  1975,  राज्य  सभा  द्वारा  पास  किए  गए  रूप  में

 विचार  और  पास

 (3)  वायु  सेना  कौर  थल  सेना  विधि  )  ग्रध्यादश दे र्  1975
 के  निरनुमोदन

 संबंधी  संकल्प  पर  चर्चा  |

 (4)  ara  सेना  ate  थल  सेना  विधि  1975,  राज्य  सभा  द्वारा
 पास  किए  गए  रूप  में  ।

 शर  पास  करना )

 (5)  गुजरात  विद्युत  बोर्ड  के  संबंध  में  संकल्प  पर  चर्चा  |

 erase  रज़ा  लाइब्रेरी  1974,  राज्य  सभा  द्वारा  पास  किए  गए  रूप  में  ।

 झौर  पास  करना )

 अखिल  भारतीय  सेवायें  विनियमन  1972,  राज्य  सभा  द्वारा  पास

 किए  गए  रूप  में  ।

 विचार  site  पास  करना )

 टोकियो  कंवेंशन (8)  1974,  राज्य  सभा  द्वारा  पास  किए  गए  रूप  में  ।

 att  पास

 9)  प्रतीत  भारतीय  सेवायें  1975,  राज्य  सभा  द्वारा  पास

 किए गए  रूप  में  |

 कौर  पास  करना

 (10)  भूतपूर्व  सेक्रेटरी  ग्राफ  स्टेट  सर्विस  श्राफिससं  की

 1975,  राज्य  सभा  द्वारा  पास  किए  गए  रूप  में  ।

 अर  पास

 (11)  राष्ट्रीय  कैसेट  कोर  1974,  राज्य-सभा  झरा  पास  गए
 रूप में  |

 झोर  पास  करना
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 (1  2)  टेलीग्राफ  तार  विरुद्ध
 संशोधन  1974,  राज्य

 सभा  द्वारा

 पास  किए  रूप  में  |

 झर  पास  करना

 प्रा०  मधु  दण्डवत  :  स्टेट  बेक  साफ  इण्डिया के
 कर्मचारियों  ने  नियमानुसार

 के
 थ

 चैक  जमा  पड़ें कार्य  करने  का  प्रान्दोलन  चला  रखा है  जिसके  कारण  90  लाख  रुपये

 वित्त  मंत्री  महोदय  इस  पर  एक  वक्तव्य

 1000  अधीनस्थ  कर्म  चोरियों  को  शिकायत  है
 उन्हें  बम्बई  में  गन्दी  बस्तियों  एवं  प्लेटफार्मो

 पर  रहना  पड़ता  है  जबकि  वरिष्ठ  अधिकारियों को  1500  वर्ग  फूट  वाला  श्रीवास दिया  जाता  है

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka):  I  have  received  certain  clippings  of  Aus-

 tralian  post  wherein  it  is  stated  that  the  former  Maharaja  of  Mysore  sent  antigu

 Australia  I'want  that  the  hon.  Minister  may  make  a  detailed  statement  on  it

 during  the  next  week  If  you  want  can  place  these  on  the  table  of  the  House.*

 Shri  Shyamnandan  Mishra  (Begusarai):  Just  one  or  two  days  back,  1  gave
 Under  whose  authority 10106  for  a  call  attention  motion  on  this  subject

 property  worth  crores  of  rupees  was  sent  out  from  the  state  is  a  vital  subject  and

 House  should  be  provided  an  opportunity  to  discuss  the  same

 Shri  Narsingh  Narian  Pandey  (Gorakhpur):  More  than  eighty  crores  rupees
 of  sugarcane  grower  farmers  is  due  from  the  sugar  mills  being  run  under  joint
 stock  companies,  Co-operative  Sector  and  -Non-Governmental  sectors  These

 arrears  are  increasing  despite  Government  04:  India’s  orders  to  state  Governments

 for  ensuring  payment  to  Sugarcane  growers  within  fourteen  days  Even  a  revolving
 funds  was  created  by  the  State  Governments  for  the  purpose  but  no  positive  steps
 have  been  taken  by  Mill  Owners  in  this  regard.  The  Sugar  Mill  Owners  are

 pleading  before  the  Government  that  if  they  are  permitted  to  sell  sugar  at  the

 rate  of  400  rupees  in  the  open  market,  only  then  they  will  be  in  a  position  to  pay
 the  arrears  This  is  an  important  issue  and  I  want  that  Government  should  app-
 1156  the  House  of  the  measures  which  are  being  taken  to  ensure  the  payment  of

 arrears  to  sugarcane  growers

 श्री  समर  गृह  श्री  विश्व  जोकि  बारपेटा  चुनाव  क्षेत्र  में  होने  वालें
 उप  चुनाव में  उम्मीदवार

 उन्हें  इस  पर  गिरफ्तार  कर  लिवा  गया  है
 कि

 उनके  पास
 कुछ

 बैलेट पेपर  थे  |
 बैलेट  पेपर  मेरे  पास  भी  हैं

 प्रौढ़
 यदि  सरकार  में  हिम्मत  है  तो  वह  मुझे  भी  गिरफ्तार

 करें  ।  यह  बैलेट  पेपर  हेम कोश  प्रैस  द्वारा  गए  लगभग  70,000  बैलेट  पेपर

 नकली  छापे  गये

 omen  eve
 गएएडननन "्रध्यक्ष

 महोदय  द्वारा  तदनन्तर
 आवश्यक  अनुमति  प्रदान

 न  किये  जाने  के  कारण  'कागजात/दस्तावेज को
 सभा-पटल  पर  रखा  गया  नहीं  माना  गया  ।

 The  hon.  Speaker  not  havin ng  subsequently  accorded  the  necessary  permission, the  paper/docum nent  was  not  treated  as  paper  laid  on  tbe  Table.
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 सभा  का  मकोय

 meat  महोदय  ऐसे  सभी  मामले  चुनाव  अयोग  के  समक्ष  लाए  जाने  चाहिए  ।
 सदन

 में  पहले  भी  कई  बार  यह  निर्णय  हो  चुका है
 कि  इस  प्रकार  के  मामले  चुनाव  आयोग  के  समक्ष

 प्रस्तुत  किए  जाने  चाहिए  wie  यदि  उनके  बारे  में  झ्रायोग  कछ  निर्णय  दें  दे  तो  फिर  उस  पर  चर्चा

 की  जा  सकती है  ।

 श्री  समर  गुह :  मैं
 भी

 ब्रा पका  ध्यान  इस  ग्रोवर  भ्राकृष्ट  करना  चाहता ह  कि  चुनाव  आयोग

 ने
 भी

 यही  कहा
 कि  70,000  बैलेट  पेपर  छापे गए  थे  जिन्हें  चुनाव  से  पहली  रात  को

 जित  किया  गया  था  ।  चुनाव  आयोग  ने  भी  कहा  है  कि  मामले  की  जांच के  लिए  व्यवस्था  की  जा

 रही है  ताकि  भविष्य  में  इस  प्रकार  की  पुनरावृत्ति  न  हो  सक े।

 यह  बहुत  ही  गंभीर  मामला  है  कौर  यदि  इसी  प्रकार  पार्टियों  की  गड़बड़ी  होती

 रही  चुनाव  हमारे  देश  में  केवल  एक  धोखा  बन कर  रह  जायेंगे  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  साधारण  मामला  नहीं  है  ।  यह  मामला  चुनाव  प्रयोग  के  क्षेत्राधिकार

 मेंग्राता है  ।  श्री  बनर्जी  ।

 श्री  एस०  एम ०
 बनर्जी  :  सरकारी  कर्मचारियों  के  साथ  महंगाई  भत्ते  के  बारे

 18  जनवरी  1975  के
 श्री

 जगजीवन
 राम  नें

 कर्मचारियों
 के

 प्रतिनिधियों  से  बातचीत
 की  थी

 |

 वेतन  array की  सिफारिशों  के  ग्रनुसार  वेतन  पुनरीक्षण
 के  बारे में

 भी  कर्मचारियों  के  साथ  बातचीत

 ara में  आरम्भ होने  वाली  है  ।  मैं  यह  बात  यहां  स्पष्ट  कर  देना  चाहता हूं  केन्द्र  सरकार  के

 लगभग  28  लाख  कर्मचारी  सरकार  से  इसलिए  रुष्ट  हैं  कि  उन्हें  महंगाई  भत्ते  की  चार  किस्तें  ait

 तक  नहीं दी  गई  हैं  यद्यपि वह  सरकार  की  are  बकाया  हो  चकी  हैं  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  ज े०  के  ०  रेयन  से  श्री  सिधानियां  ने  1.000  कर्मचारियों  को  निकाल

 दिया है  ।  ऐसा  इसलिए  किया  गया  है  कि  मिल  को  कोयला  ate  नहीं  मिल  रही  है  ।

 राष्ट्रीय  सुती  वस्त्र  निगम  के  एकक  विक्टोरिया  मिल्ज  ने  भी  शरापना  कार्यकरण  बंद  कर  दिया है

 क्योंकि  उनके  पास  कपास  की  खरीद  करने  के  लिए  रुपया  नहीं  है  ।  wa:  faa  मंत्री  महोदय

 को  वेतन  पुन:रीक्षण  तथा  उद्योग  ate  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  को  ज०  के
 ०

 रेयन  तथा

 मिल  के  संबंध  में  वक्तव्य  देना  चाहिए  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  संसदीय  कार्य  मंत्री  से  सूचना  मिली  है  कि  राज्यसभा  25  तारीख  से

 स्थगित  हो  रही  है  मत  24  तारीख  तक  गुजरात  बजट  प्रस्तुत  हो  जाना  इसके  बारे  में

 अपकी क्या  राय  है  ?

 निर्माण  कौर  प्रवास  तथा  संसदीय  कार्य  मन्त्री  Fo  :  इस  संबंध  में  मेरा

 निवेदन  यही  हैं  कि  इसके  लिए  केवल  दो  घंटे  का  समय  निर्धारित  किया  गया  |  हम  सोमवार  को

 पहले  गुजरात  बजट  पास  करके  फिर  गृह  मंत्री  वक्तव्य  पर  विचार  कर  लेंगे  ।  मझे  तराशा  है  कि

 सदन  को  यह  सुझाव  मान्य  होगा  |

 mead  महोदय  श्राज  हम  इस  पर  विचार  आरम्भ  कर  लेते  हैं  यदि  यह  ara  पारित  हो  गया

 तो  टीक  है  अ्रन्यथा  हम  इसे  अगले  दिन  ले  लेंगे  |

 जहां  तक  श्री  सेझियान  द्वारा  उठाये  गए  मामले  के  बारे  में  विनिर्णय  देने  का  प्रश्न  है  वह
 मैं  बजट  पास  हो  जाने  बाद  ही  दूंगा  क्योंकि  उसके  श्रश्ययन  के  ब्ितिर्णय  नहीं  दिया  जा

 सकता |
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 sh महोदय  यह  अनियमित  नहीं  हम ae  लिए  pane  निर्धारित  कर  सकते

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  (Morena):  Bidi  Cigar  Bill  was  passed  in  1965

 by  he  Parliament  but  it  is  not  being  honoured  by  many  state  Governments

 This  Bill  was  challenged  by  the  industrialists  in  court  .but  they  got  defeated  there
 N  »w  they  are  not  providing  emoloyment  to  poor  Bidi  Cigar  labourers  and  m  re

 th  an  10  lakh  labourers  are  unemployed  It  is  submitted  that  the  hon.  Min

 ould  make  a  statement,  in  this  regard

 पश्चिम  aura  में  केशवराम  रेयन  में 10  अरब शनी  दिनेश  भट्टाचार्य  :
 लिए

 से  हड़ताल  चली  ग्रा
 रही

 है  |  यह  मिल  भी  त्री  ०के
 ०

 बिड़ला  ग्रुप  की  ही  है  पौर  इस

 कर्मचारियों  की  मांगों  को  मनवाने  के  लिए  कोई  प्रयत्न  नहीं  कर  रही  है  ।  मिल
 मालिक  यहां

 तस  कर्मचारियों की  छ  नी  करना  चाहते  हैं  पौर  मिल  लगभग  बंद  हो  गयी  है  ।  यह  दुर्भाग्य

 बात
 है  कि  श्री  ट्री  ०ए०  पाई  जो  इस  विभाग  के  प्रभारी  हैं  आजकल  यहां  नहीं है  ।  को

 संबंध  में  स्थिति  स्पष्ट  करनी  चाहिए  ।

 श्री  बीरेन  दस  पश्चिम  fare  में  सभी  राज्य  कर्मचारी  हड़ताल  पर
 हैं

 ी  वहा

 का  मन्त्री  मंडल  कांग्रेस  दलबदल  के  कारण  पराजित  हो  गया  है  |  वहां  सामान्य  जीवन  व्यस्त

 हो  गया  है  ।  मत  मैं  चाहता  हूं  कि  वहां  की  कानून  व्यवस्था  शादी  पर
 विचार  करने  के

 fa  ण  समय  दिया  जाए

 ह  Shri  Ramavatar  Shastri  (Patna):  The  atrocities  on  Harijans  in  Pa:  na,
 tas,  Bhojpur  and  Nalanda  districts  of  Bihar  are  on  the  increase  In  Rar

 and  Santhal  Pargana  the  Adivasis  are  being  subjected  to  atrocities  But
 Gow

 er  n-

 nt  is  turning  a  deaf  ear  to  all  this

 Harians  have  been  subjected  to  atrocities  even  in  the  Rashtrapati  wan

 to  protest  against  the  same  the  Members  of  Rashtrapati  Bhawan  Employees
 Ww  Ifave  Association  are  on  strike  since  20th  March.  An  opportunity  should

 given  to  discuss  this  issue  Similarly  an  opportunity  should  also  be  provided
 to  discuss  the  issue  of  trouble  in  Scooter  Project,  Fatwah  Patna

 Shri  K.M.  Madhukar  (Kesaria):  On  the  one  hand,  imperialisn
 IS  posing  a  threat  to  the  democracy  of  India  whereas  on  the  other  hand  J.P.  Move-

 So  much  so_  that  I.A.S.  and  |  5. ment  15  there  to  endanger  our  democracy
 cers.  are  Supporting  the  movement  and  they  have  formed  committees  for  the

 purpose.  प
 want

 that  the  Home  Minister  should  make  a  statement  to  the  effect
 that  how  many  such  officers  are  supporting  J.  P.  Movement.  An  opportunt
 hould  be  provided  to  discuss  this  issue.

 श्री  शोगोन्द्र झा  fe  :  शीतकालीन सत्न  के  दौरान  जब्र  मैंने  यह  मामला  ola

 गी  वित्त  मंत्री  ने  यह  स्वीकार  किया
 था  कि  कोई  ऐसा  कानून नहीं  है  जिसके  अधीन ड

 तथा
 उन्होंने

 तथा  विदेशी  मुद्रा विनियमन के  उल्लंघन  द्वारा  जीत  सम्पत्ति  को  जब्ते  कर
 स

 था  कि  इस  संबंध में  सरकार  एक  विधेयक  लायेगी ।  घि  बजट
 सविता

 एव अन्बच्न हू च्ना का है ३ शरीर र

 at  सरकार

 ergs
 कोई  विधेयक  लाने में  विफल

 टी
 ।  मैं  माननीय
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 मंत्री
 जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  श्रपना  वचन  पूरा  करेगी  तथा इस  aa

 में  सभा के
 समक्ष

 वह  विधेयक  लाएंगी  ।

 बिहार  सरकार  ने  अनुसूचित  जातियों  तथा  झ्र तु सुचित  जिनके  पास  एक  एकड़

 भूमि  के  संबंध  में  एक  कानून  बनाया  है  परन्तु  राष्ट्रपति  ने  उस  पर  अपनी  ऋतुमति  नहीं  दी  है  ।

 मैं  जानना  चाहता हूं  कि  इस  संबंध  में  वर्तमान  स्थिति  कया  है  ?

 क श्री  बस्त  साठे  o  बैंककारी  उद्योग  के  65  हजार  झ्र धि कारियों  में  से  स्टेट  बैंक

 के  20  हजार  श्रधिक्रा  रियों  की  महंगाई  भत्ते  के  संबंध में  प्रति  विषमता पूर्ण  स्थिति  है  कौर  इसके

 परिणामस्वरूप  इन  अधिकारियों  को  भ्रमण  बैंकों  के  eral  तथा  अपने  समान  पदाधिकारियों  की  तुलना

 में  कम  राशि  मिलती  है  ।  यह  विवाद  तीन  साल  पुराना  है  ।  स्टेट  बैंक  के  प्रबन्धकों  के  साथ

 चीत  करने  में  एक  वर्ष  व्यतीत  हो  गया है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  यह  मामला  कितने  दिन  तक  कौर

 चलेंगी  ।  मैं  सरकार  से  जानना  चाहता हूं  कि  इस  स्थिति  को  कौर  खराब  होने  से  रोकने  के  लिए

 क्या  की  जा  रही  हैं  ?

 श्री  सी०  क े०  चन्द्रप्पन  मैं  सभा  का  ध्यान  एक  महत्वपूर्ण  मामले  की  कौर

 तथा  संबंधित  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करूंगा  कि  इस  संबंध  में  अगले  सप्ताह  एक

 वक्तव्य दें  ।  अनेक  संसद  सदस्यों  ने  भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  के  चैयरमेन  के  विरुद्ध  भ्रष्टाचार

 के  कथित आरोपो ंके  बारे  में  प्रधान  पत्नी  तथा  vies  ale  विकास  मंत्री  को  पत्न  लिखे  यह  ज्ञात

 हम्ना  है  कि  उनके  विरुद्ध  केन्द्रीय  गुप्तचर  विभाग  द्वारा  जांच  की  जा  रही  है  तथापि  वह  कभी  तक  भ्रष्ट

 कार्य कर  रहे  हैं  ।  भ्रष्टाचार  का  नवीनतम  आरोप  फर्नीचर  के  बारे में  है  जिसमें  30  लाख

 रुपये  को  राशि  श्रन्तप्रेस्त  है  ।  सरकार  को  इन  कथित  great  तथा  प्रस्तावित  कार्यवाही  के  बारे

 में  वक्तव्य देना  afar  ।

 श्री  पी०  क ०  देव
 )

 :
 कुछ  समय  पूर्वे  हमें  ज्ञात  हुमा

 था  कि  पं जा साहिब

 स्तान )  को  दो
 हजार  पांच  सौ  सिख  यात्नी  जाएंगे  ।  परन्तु  प्रभी  हाल  में  पता  चला  है  कि  पाकिस्तान

 ने  केवल  एक  हजार  यात्रियों  को  ही  भ्र नुम ति  दी  तथा इस  संबंध  में  यात्रियों  में  काफी  निराशा

 फैली
 मैं  सरकार  से  भ्रनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस संबंध में  एक  वक्तव्य दें  ।

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  इस  सप्ताह  क्यूबा  में  तटस्थ  राष्ट्रों

 का  मंत्रिस्तरीय  सम्मेलन  प्  समाचारपत्रों  में  प्रकाशित  समाचारों  से  हमें  ज्ञात  हुआ  है  कि
 उक्त  सम्मेलन  में  हमारे  विदेश  मंत्री  श्री  यशवन्तराव  चव्हाण  तथा  विदेश  मंत्रालय  के  wer

 वरिष्ठ  ग्र धि कारियों  ने  भाग  लिया  है  ।  समाचारपत्रों  से  यह  भी  ज्ञात  हा  है  कि  भारत  में  उक्त

 सम्मेलन  में  म्रप्रणीय  भूमिका  निभायी  है  ।  चूंकि  संसद  का  सत्न  चल  रहा  है  कौर  मंत्री  महोदय

 अगर  सप्ताह
 स्वदेश  लौट  रहे  मैं  अनुरोध  हूं  कि  उन्हें सभा  में  एक  वक्तव्य  देना  चाहिए  ।

 Shri  R.  R.  Sharma  (Banda)  :  Mr.  Speaker,  Sir,  it  has  been  reported  that  a
 scheme  has  been  chalked  out  for  the  realisation  of  levy  by  force  from  the  farmers
 of  Uttar  Pradesh  under  the  direction  of  Food  and  Agriculture  Minister.  It  is

 surprising that  production  has  been  shown  as  5  maunds  per  bigha  whereas  the
 actual  production  has  been  two  maunds  per  bigha,  particularly  in  30  backward
 districts  like  Jhansi,  Zalon,  Bandha  and  Hamir  Pur  districts  etc.  of  Uttar  Pradesh
 which  have  continuously  be  subjected  to  drought  for  the  last  thtee  years.  I  would
 request  the  Hon’ble  Minister

 next  week.
 to  include  this  item  in  the  List  of  Business  for  the

 7/Lok  Sabha/75—~—17
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 Dy  Laxm‘aarain  Pandeya  (Maadsaur)  Mr  Speaker  Su  recenuy  a

 very  s2rious  matter  has  been  reported  that  the  State  Trading  Corporation  of  India

 na3  9559  black  listed  by  the  Govt,  of  Australia  It  has  lowered  our  prestige

 तड़  international  market  I  would  request  the  Hon’ble  Minister  to  make  a

 statement  in  this  regard  during  the  next  week  to  clarify  the  whole  position

 Sari  Phool  Caand  Verma  (Ujjain)  Mr.  Speaker,  Sir,  am  going  to  narrate

 very  heart-rending  story  of  Madhya  Pradesh  in  which  an  Harizan  named  Har

 Lal  was  summoned  by  the  S.  H.  O.  in  the  Police  Station  and  his  body  was  torn

 into  two  pieces  His  dzad  body  was-got  burried  in  Nallah.  On  hearing  this

 n2ws  wa2n  his  old  mother  and  young  sister  came  to  the  Police  Station,  his  sister
 a  ft: Ada  ap2d  and  mal-treatment  was  meted  out  to  his  old  mother  Two  more  such

 incideats  have  also  occurred  in  Madhya  Pradesh

 I  would  like  the  Hon’ble  Minister  to  make  a  statement  in  this  regard

 during  the  next  week

 श्री  राम  सहाय  पाण्डेय  कल  हमने  सभा  की  अर  से  अपनी  विजेता

 हाकी  टीम  को  हार्दिक  बधाई  दी  थी  ।  परन्तु  हमारी  मातृभूमि  पर  पहुंचने  पर  मद्रास

 हवाई  पर  उनके  सीमा  शुल्क  ग्र धि कारियों  द्वारा  जो  व्यवहार  किया  गया  वह  अत्यन्त

 मान जनक है  ।  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  सीमा  शुल्क  ग्र धि कारियों  को  उनके  प्रति  कोई  विशेष  रियायत

 q  जब दिखाती  afer  थी  परन्तु  उनके  साथ  सम्मानजनक  व्यवहार  किया  जाना  चाहिए  था  ।

 हवाई  ८2 ह दि थ् ष् [ड  पर  पहुंचे  तो  हजारों  की  संख्या  में  लोग  पुष्प  तथा  पुष्पाहार  लिये  उनके  स्वागत  को
 बे बेचन

 x |  मैं  आपका  ध्यान  हाकी  टीम  के  कैंटीन  जीत  पाल  सिंह  द्वारा  हवाई  अड्डे  पर  दिये गए

 वक्तव्य
 की  झ्रोर  दिलाना  चाहता  हूं  जिसमें  उन्होंने  कहा  है  कि  यह  बड़े  दुःख  की

 बात  है  कि
 सीमा

 शुल्क  ग्र धि कारियों  ने  उन्हें  2-3  घंटे  तक  रोके  रखा  |  मैं  श्रीराम  करूंगा  कि  सरकार  इस

 संबंध  में  पर्ण  जांच  करे  और  वास्तविक  घटनाश्रों  के  बारे  में  अरगल  सप्ताह  एक  वक्तव्य  दे  |

 श्री  एस०  एस०  बनर्जी  :  इस  मामले  में  मैं  आपसे  नम्र  निवेदन  करूंगा  कि  श्राप  वित्त

 मंत्री  को  समूचे  मामले  की  जांच  करने के  लिए  कहें  ।  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  उनसे  50  हजार  रूपये

 एकत्रित  किए  गए  यह  बड़े  आश्चर्य  की  बात  मैं  सीमा  शल्क  अधिकारियों  को  दोष  नहीं

 देता  ।  उन  लोगों  को  उत  देश  के  लोगों  द्वारा  विभिनन  उपहार  दिए  गए  होंगे  परन्तु  यह  बड़

 दुख  की  बात  है  कि  जब  वे  अ्रपने  देश  में  कराये  तो  उन्हें  चार  घंटे  तक  रोके  रखा  |

 गुजरात  लेखानदानों  की  76

 थौर  अनुदानों  को  अनुपूरक  मांगें  1974-75

 GUJARAT  BUDGET  1975-16--GENERAL  DISCUSSIC  ९  DEMANDS
 FOR  GRANTS  ON  AND  SUPPLEMENTARY

 DEMANDS  FOR  GRANTS  (GUJARAT),  1974-75

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 सभा  में  जो  कुछ  राय  या  भावनायें  व्यक्त  की  गयी  हैं  मैं  उन्हें  वित्त  मंत्री

 तक  पहुंचा  दूंगा  ।
 हम  गुजरात के  संबंध  में  मद  संख्या 7  कौर 8  लेंगे  |  राज्य  सभा  26

 तारीख  को  स्थगित हो  रही  यह  विधान  उनके  पास  24  तारीख  तक  प्रबन्ध  जाना
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 इसलिए  मैं  श्री  सेझियान  से  भ्रनुरोध  करूंगा  कि  यदि  वह  सहमत  हों  तो  उनके  व्यवस्था

 के  प्रश्नों  पर  जंच  किये  जाने  तक  वाद-विवाद  को  चलने  दिया  जाए  ।

 श्री  सेक्चियाव
 )  उन्हें  पहले  हमें  a  बातों  के  बारे  में  संतुष्ट  करना

 चाहिए  ।  यह  अति  महत्वपूर्ण  है  ।

 वित्त  सस् त्राल यं  में  राज्य  मन्त्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  )
 :  कल  गुजरात  सरकार

 की  वर्ष  1974-75  की  झ्र्तु पुरक  मांगों  तथा  वर्ष  1975-76 के  प्राक्कलनों  के  बारे  में  कुछ  बातें

 उठाई गई  हैं

 पहली  बात  विभिनन  मांगों  के  अ्रन्तगंत  अतिरिक्त  महंगाई  भत्ते  के  भुगतान  के  संबंध  में

 उठाई  गई  थी  ।  इसके  लिए  मांग  संख्या  24  के  अधीन  चालू  वर्ष  के  बजट  अनुमानों  में  5.6

 करोड़  रुपये  को  राशि  का  उपबन्ध  किया  गया  है  ।  यह  उपबन्ध  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  महंगाई  भत्ते

 की  सम्भावित  के  भुगतान  के  लिए  किया  गया  है  ।  चूंकि  यह  उपलब्ध  तय  ग्रा घार  पर

 किया  गया  है  श्र  इसका  भुगतान  महंगाई  भत्ते  में  वृद्धियों  के  मंजूर  किए  जाने  पर  निर्भर

 इसलिए  इसकी  व्यवस्था  विभिनन  मांगों  के  अन्तर्गत  रखे  जाने  की  बजाय  वित्त  विभाग  के  अन्तर्गत

 किया  जाना  बेहतर  समझा गया  है  ।

 मैं  श्री  सेझियान  की  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  यह  स्पष्ट  किया  जाना  आवश्यक  था कि  5.

 करोड़  रुपये  का  एक  मुश्त  उपबन्ध  महंगाई  भत्ते  की  प्रस्तावित  वृद्धि  के  लिए  किया  गया  है  ।

 मैं  यह  भो  स्पष्ट  करना  चाहता हूं  कि  यदि  ग्र रति रिक्त  महंगाई  भत्ते  का  भुगतान  संगत  मांगों  के  अधीन

 दिखाया  गया  तो  भी  यह  राशि  स्वीकृत  राशि  से  अधिक  नहीं  होती  ।

 मैं  श्री  सेमिनार  को  इस  बात  से  भी  सहमत  हूं  कि  जहां  तक  संभव  हो  एक  मुश्त  उपबन्ध

 नहीं  किया  जाना  क्योंकि  यह  बजट  बनाने  का  अच्छा  तरीका  नहीं  है  ।

 माननीय  सदस्य  ने  आकस्मिकता  निधि  के  संबंध  में  भी  कुछ  बात  कही  थी  तथा

 उनका  मत  था  कि  झ्राकस्मिकता  निधि  को  चालित  लेखा  नहीं  समझा  जाना  चाहिए  तथा  इसका  सहारा

 बहुत  सोच
 समझ  कर  लिया  जाना  चाहिए

 ।
 मैं  माननीय  सदस्य  के  मत  से  पूर्णतया  सहमत हूं  तथा

 इस  बात  को  मानता  हूं  कि  बजट  बनाते
 समय

 हर
 मद  के  ग्रीन  व्यय  की  व्यवस्था  की

 जानी  चाहिये  |

 गुजरात  सरकार  से  प्रतिरोध  किया  जा  रहा  है  कि  इस  बात  का  पूरा  ध्यान रखा  जाये

 मानो  सदस्य  ने  तोसरो  बात  मांग  संख्या-- 49--सामाजिक  सुरक्षा  कौर  कल्याणਂ

 कैटरीना  1.49  लाख  रुपये
 के

 उपबन्ध
 के

 बारे
 में  उठाई थी  |  मुझे  सुचित  किया  गया  है  कि

 गुजरात  विधान  मण्डल  की  प्राक्कलन  समति ने  सेवा  तथा  द्न्य  को  नई  चक्  के  बारे

 में  कुछ  सोमा  निर्धारित को  है  ।  मैं  इस  बात से  सहमत हूं  कि  इस  बात  पर  विचार  किया  जाना

 चाहिये कि  वित्तीय  सीमाएं
 संविधान

 के  अनुच्छेद  205
 के  उपबन्धों के  अनुकूल  होना  चाहिये  |

 माननीय  सदस्य  ने  महासचिव लोक  सभा  सचिवालय  के  नाम  दिनांक  14  197  3

 के  भ्रपने  पत्र  में  कई  बातों पर  जानकारी  चाही
 थो  ।  जैसा

 कि
 लोक  सभा  सचिवालय  द्वारा

 सूचित किया  गया  गुजरात  सरकार  से
 अनुरोध  किया  गया  है  कि  वह  माननीय  सदस्य  को  शी

 शीघ्र  अपेक्षित  जानकारी  दे  ।

 इस  स्पष्टीकरण  के  संदर्भ  मैं  निवेदन  करता  हुं  कि  गुजरात  के  बजट  पर  बिचार  किया

 जाए

 महोदय  ब्र दुत  |
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 श्री  एच०  एस०  पटेल  :  मेरा  एक  निवेदन  है  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समझता हूं  कि  चर्चा के  दौरान  श्राप  श्रपनी  बात  कह  सकते  हैं
 ।

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  यह  कसे  हो  सकता  है
 ?

 मैं  पहली दो  बातों  के
 बारे

 में
 जो  कि

 महंगाई  भत्ते  के  एक  मुश्त  उपबन्ध  तथा  आकस्मिकता  निधि
 के

 संबंध
 में  के

 बारे
 में

 तो

 कुछ  नहीं  कहना  परन्तु  नई  सेवा  के
 संबंध

 में  तीसरी  बात  के
 बारे

 में  कहना  चाहता हूं  कि

 यह  संविधान के  अनुच्छेद  205  के  विरुद्ध  इसे  नियमित  कैसे  किया  जा  सकता  है
 ?

 अन्य  मामलों  के  संबंध  में  चरागे  कार्यवाही  कर  सकते  भ्  इस  बारे  में  क्योंकि  यह

 संविधान के  अनुच्छेद  205  के  विरुद्ध है  ।  इसलिए  मैं  समझता  हूं  कि  इस  को  नियमित  करने
 का

 कोई  तरीका नहीं  है  ।  मेरा  सुझाव है  कि  इस  मद  को  बाहर  रखा  जाये
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  चर्चा  आरम्भ  कर  सकते  हैं  तथा  इस  बीच  मंत्री  महोदय इस

 पर  विचार कर  सकते  हैं  ।

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka):  Mr.  Speaker,  Sir,  on  a  point  of  order,

 would  quote  Rule  224  of  Gujarat  Legislative  Assembly  Rules,  which  is  as  follows

 a  demand  or  any  part  thereof  relates  to  any  new  service  or  new

 instrument  of  service  or  grant-in-aid  or  loan  and  the  expenditure  to  be  incurred

 on  that  service  or  instrument  of  service  or  grant-in-aid  or  loan  exceeds  the

 financial  limit  recommended  by  the  Estimates  Committee  for  the  purpose,

 all  material  details  in  respect  of  that  service  or  tnstrument.of  service  or  grant-

 in-aid  or  loan  shall,  save  in  the  special  circumstances,  be  supplied.  to  all  mem-

 bers  at  least  three  days  before  the  demand  is

 The  matter  is  not  only  of  the  recommendation  of  the  Estimates  Committee,

 but  it  concerns  the  provision  of  the  Constitution.  I  want  your  ruling  as  to  how

 we  can  supersede  the  Constitutional  provision.  So  my  submission  is  that  this

 item  may  be  excluded  and  then  we  may  proceed  with  the  business  and  the  Appro-

 priation  Bill  may  be  amended  accordingly.

 थी  पी०  जी०  मावलंकर  यद्यपि  मंत्री  महोदय  का  वक्तव्य  काफी

 जनक  तथापि  श्री  पटेल  ate  श्री  मधु  लिमये  की  बातों  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।  मैं  श्राप

 का  ध्यान  सभा  की  कल  की कार्यवाही की  और  दिलाना  चाहता  हूं  ।  कल  अ्रध्यक्षपीठ  ने  मंत्री का  ध्यान

 अनुच्छेद  114(2)  की  दौर  दिलाया था  ।  श्रध्यक्षपीठ  ने  विशेष  से  मंत्री  महोदय को  इस  शारे

 में  उत्तर  देने  को  कहा  था  |  परन्तु  खेद  है  कि  मंत्री  महोदय  tart  के  उत्तर में  sean

 उल्लेख  ही  नहीं  किया  ।  यह  संविधान  के  विरुद्ध है  ।  हम  गुजरात  बजट  पर  विचार  करने  को

 तैयार  क्योंकि इसे  राज्य  सभा  में  भेजना  है  तथा
 31

 मार्च  से  पूर्व  पास  करना  है  ।  परन्तु
 प्रश्न  यह  है  कि  क्या  हम  ऐसी  मद  को  नियमित कर  सकते  जो  संविधान के  विरुद्ध हो  ?

 oft
 हि 0०

 एस०  चावड़ा  :  मैंने  कल  भी  सामान्य  विक्रय कर  शभ्रधिनियम के
 सशोधन तथा  अन्य  बातों  के  बारे में  व्यवस्था का  प्रश्न  उठाया  था  ।  इस  से  भी  संविधान  के  ग्रनुच्छेद
 199  का  उल्लंघन

 किया  गया  है  ।  इससे  संसद  द्वारा बनाये  गए  अधिनियम का  भी  उल्लंघन  किया  गया
 राष्ट्रपति  के  भ्र धि नियम  के

 गुजरात  सरकार  सामान्य  विक्रय  कर  झ्र धि नियम
 किसी  ser

 अधिनियम  में  dues  नहीं  कर  सकती  ।  सद  अवैध  है  ।
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 श्री  सेझियान  :  कल  मैंने  तीन  बातें  says
 Sole  थीं  शभ्रतिरिक्त  महंगाई  भत्ते  के  लिए

 एक  मुश्त  उपबन्ध  के  बारे  में  ;  दूसरी  आकस्मिकता  निधि  के  बारे  में  तथा  तीसरी  मांग  संख्या

 49  के  बारे  में  ।

 यद्यपि  पहली  तथा  दूसरी  बातों  में  पर्याप्त  श्रनियमिततायें  हैं  तथापि मैं  इन  पर  अधिक  जोर

 नहीं  डालना  चाहता  कौर  इनके  कारण  चर्चा  को  रोकना  नहीं  तथापि  तीसरी  बात  के  बारे

 में  मैं कहना  चाहता  हूं  कि  हालांकि  इस  में  केवल  1.49 लाख  रुपये  की  राशि  श्रन्तग्रस्त  तथापि

 यह  संविधान  के  विरुद्ध  क्योंकि  भ्रनुच्छेद  205  के  अधीन  जब  कि  वे  किसी  नई.सेवा  के  लिये

 अनुपूरक  भ्रनुदान  मांगते  उस  पर  कोई  वित्तीय  सीमा  नहीं  लगाई  गई  है  ।

 कौर  विधेयक  को  नहीं  रोकना  नहीं  चाहता  ।  मांग  संख्या  24  को  छोड़  कर  अन्य  सभी  मांगों को

 पास  किया  जा  सकता  है  ।  विनियोग  विधेयक  तभी  पूर:स्थापित  नहीं  किया  गया  है  ।  इस  लिए  हम

 विनियोग  विधेयक  में  संशोधन  कर  सकते हैं  दौर  संशोधित  विधेयक  पुरःस्थापित  कर  सकते  हैं  ।

 इस  प्रकार  सभा  की  कार्यवाही  आगे चल  सकती  है  ।  मांग  संख्या  49  को  छोड़कर  शेष  कार्य  के

 बारे में  सभा  की कार्यवाही ay  चल  सकती  है  अर  इस  बीच  महान्यायवादी  की  राय  भी प्राप्त की

 जा  सकती है

 शी  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  1.49
 लाख

 रुपये
 के  बारे  में

 मैंने  स्थिति
 स्पष्ट की  है  कि  यह

 गुजरात  के  सांविधिक  नियम  के  aaa है  जिसका  गुजरात  विधान  सभा  द्वारा  भ्रनुमोदन

 किया  गया  है  ।  गुजरात  के  अधिकारियों  को  पैमान  विधियों के  रंगत बजट  बनाता  था

 राष्ट्रपति का  शासन  लागू  किये  जाने  का  यह  re  नहीं  है  कि  विधान  सभा  द्वारा  अनुमोदित सभी  नियमों

 को  रद्द  किया  जाये  ।  इसलिए  उन्हें  वर्तमान  विधियों
 के  अ्रन्तमंत .

 श्री  मधु  लिमये :  प्रश्न  यह  है
 कि

 क्योंकि  झापका  इस  झोर  दिलाया गया  है

 श्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  :
 इसीलिए  मैं  निवेदन  कर  रहा  हूं  कि  हम  गुजरात  सरकार को  कहेंगे

 कि  वे  भविष्य में  इस  पद्धति  को  न  अपनाय े।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  भविष्य में  ऐसा न  हो  ।

 aft  प्रणब  कुमार  मुखर्जी
 :

 जैसा  कि  कहा  भविष्य  के  लिए  हिदायतें  ज़ारी  करेंगे  ।

 may  महोदय  :  मैं  इस  प्रकार  के  संवैधानिक  मामले  में  me  राय  व्यक्त

 नहीं  करना  चाहता  |  यदि  यह  तथ्यों  का  मामला  होता  तो  बरात  आसान थी  ।  मैं  अ्रापकी इस बात से इस  बात  से

 सहमत हूं  कि  नये  खच  के  लिए  प्रक्रिया  अपनाई  जानी  चाहिए  थी ।  यदि  प्राक्कलन  समिति ने

 कोई  गलत  निर्णय  ले  लिया है
 तो  यह  संविधान

 में  निर्दिष्ट प्रक्रिया  के  प्रतिकूल  नहीं  होना  चाहिए  ।

 किन्तु  प्रभी  तक
 वे

 ऐसा  करते  ग्रा  रहे  हैं  किन्तु  अरब  उनकी  गलती  पकड़ी  गई  है  जिसे  उन्हें  सुधार

 लेना  चाहिए  |  किन्तु  यदि  हम  बिना  किसी  कठिनाई के  इस  राशि  को  छोड़  सकते  तो  हमें  छोड़

 देनी  चाहिए  ।

 प्रो ०  मधु  दण्डवत  श्राप  इसे  छोड़  सकते  हैं  |
 Now  that  the  expenditure

 has  been  incurred,  how  will  it  be  omitted.  हमें  गुजरात  के  लोगों  को  यह  राशि  उपलब्ध

 करानी  चाहिय े।

 )

 wae
 महोदय

 :  गुजरात बजट  के  लिए  दो
 घंटे

 का  समय  निर्धारित  किया  गया  है  ।

 हमें  इसे  समय मर  मास  करके  राज्य  सभा  के  पास  भेजना है  तो  ऐसे  ही  भेजना

 हि
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 श्री  मधु  हम  1.49 को  निकाल  सकते हैं  ।  इसमें  क्या  कठिनाई है  ?

 थी  प्रणब  कुमार  कठिनाई यह  है  कि
 सारा  बिल

 ही  श्रस्व्रीकृत  हो  जायेगा  ।

 श्री  मधु  दण्डवत
 :

 श्राप  इसमें  संशोधन  कर  सकते  हैं  |

 श्रावक  महोदय
 :

 अब  नहीं  ।

 श्री  सेझियान  :  किन्तु  विनियोग  विधेयक  प्रभी  पुरःस्थापित  नहीं  किया  गया  है  ।

 शायद  महोदय  इसके  साथ  सभी  कुछ  जाएगा  |

 श्री  मत  लिमये  :  अध्यक्ष  को
 इसके  बारे

 में
 विनिर्णय  देना  चाहिए  ।

 जब  नियम  शौर

 धान के  बीच  मतभेद है  तो  संविधान में  कही  गई  बात  को  मानना  चाहिए  |

 अध्यक्ष  नियम  इस  लिए  बनाए  जाते हैं  ताकि  संविधान के  अ्रनुच्छेद की  व्याख्या

 करने  में  सुविधा  at  ae  हम  नियमों  का  पालन  करते  हैं  ।  दोनों  पक्षों  ने  इस  संबंध  में  अ्रपनें

 moa  विचार  व्यक्त  किये  हैं  ।  जिन  लोगों  ने  इस  मामले  को  उठाया  उनके साथ  परामर्श  करके

 इन  सब  बातों  पर  पर्नावचार  जा  सकता है  ।  मैं  इस  समय  कोई  विनिर्णय  नहीं  देना  चाहता

 क्योंकि इससे  मामला  कौर  उलझ  जाएगा

 श्री  सेझियान
 :

 यह  तो  व्याख्या  का  मामला  है  ।  नियम  संविधान  से  ऊपर  नहीं है  ।  यदि

 इसमें यह  1.49  अंक
 शामिल  रहते हैं  प्रौढ़  कोई  व्यक्ति  इस  मामल  को  न्यायालय में  ले  जाता है  तो

 सारा  गुजरात  बजट  ही  रद्द  हो  जायेगा |

 अध्यक्ष  महोदय
 :  इस  बजट  का  एक  भाग  संवैधानिक  दृष्टि  से  ठीक  नहीं है  ।  यदि  इस

 भाग
 को

 निकाल  दिया  जाए
 तो

 इसका  मतलब  यह  नहीं  है  कि  सारा
 बजट

 ही  रद्द  हो  जायेगा  ।  शेष

 भाग  तो संवैधानिक  रूप  से  ठीक  है  ।

 यदि  1.49
 लाख  रुपये

 की
 राशि

 को
 निकाल  दिया  जाए

 तो
 सारा  विधेयक  रद  नहीं  होगा  ।

 सभा  की  यही  राय  है
 |

 शी  प्रणब  कुमार  मुखर्जी
 :

 यह  गुजरात  राज्य  की  ही  नहीं  प्रत्य  राज्यों  की
 भी  समस्या  है  ।

 इसलिए  हमें  इसमें  कठिनाई  होगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 इस  बात
 को

 सभी  राज्यों  के
 ध्यान

 में  लाया  जायेगा  ।  अभी तो  यह  संभव

 है  क्योंकि  यह  थोड़ी  रकम  है  ।  किन्तु बाद  में  हम  इस  पर  विचार  करेंगे  और  अटार्नी  जनरल  के  साथ

 परामर्श  करके  मामला  सुलझा  सकते  हैं  ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  हमें
 चार-पांच  मिनट

 से  अ्रधिक  समय  नहीं  लेना  चाहिए  कौर
 गुजरात

 संबंधी  इन  मामलों
 को

 निबटा  देना  चाहिए  ।

 श्री  पी०
 जी०  मावलंकर  हमें  इसे

 राज  खत्म  कर  देना  चाहिए  ।  लेकिन

 जल्दबाजी नहीं  करनी  चाहिए  या  फिर  हम  सोमवार को  भी  चर्चा  कर  सकते  हैं  ।

 ह  महोदय
 :

 सोमवार  को  नहीं  क्योंकि  राज्य  सभा  का  25  मार्च  तक  है  ।

 इसलिए  हमें  इसे
 24

 तारीख  तक  राज्य  सभा  के  पास  भेज  देना  चाहिए  ।

 श्री
 संविधान

 :  हमें  इसे  ora  ही  पास  करना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :

 कर  सकते
 हम  गैर-सरकारी  कार्य FT  बजे  के  बजाय  4.  30  बज  आरम्भ

 हमें  गुजरात  क  संबंध
 में  सभी  कुछ  राज  ही  शीघ्रातिशीघ्र  निबटाना  होगा  ॥

 190
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 जो  सदस्य  कठौती  प्रस्ताव  पेश  करना  हते हैं
 ९  15  मिनट  के  शानदार  पर्चियां  भेज  दें

 कटौती  प्रस्ताव  पेश  किए  गए  समझे  जाएंगे  |

 गुजरात  बजट  1975-76  की  लेखानुदानों  की  मांगों  के  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित  कटौती

 प्रस्ताव  पेश  किये  गए

 ea  ee

 मांग  कटौती  प्रस्तावक  का  नाभ  कटौती  प्रस्ताव  का  आधार  कटौती की  राशि

 प्रस्ताव

 संख्या

 ce

 राशि  घटाकर श्री  के  oo  चावड़ा  गुजरात  विधान सभा  के  लिए

 शीघ्र  निर्वाचन  कराने  में  एक  पया  कर

 दी

 18.0  संसद  की  अनुमति  के  बिना  वर्ष

 1974-75  में  22.89  करोड़  पपी

 रुपये  का  नया  कर  राजस्व एकत्र

 करना |

 श्री पी  ०जी०  मावलंकर  गुजरात  में  नयी  विधान  सभा  के

 लिए  चुनावों  का  जानबूझ  कर  प

 अ्रनिष्चितकाल  के  लिए  स्थगित

 किया  जाना  |

 a  राज्य  में  विभिन्न  विकास  oft  (4

 योजनाओं  के  लिये  समुचित  एवं

 संतुलित  योजना  बनाने  तथा  उसे

 श्यास्वित  करने  के  लिए  गुजरात

 में  प्रशासन  को  सहायता  देने  के

 विफलता  i

 है  संसद  की  समुचित  एवं  पूर्वे  क

 मति  के  बिना  ग्रोवर  अधिसूचनाओं

 के  माध्यम  से  भारी  राजस्व  वसूल

 बरना  |

 35  ह  गुजरात  में  जून  1975  से  प

 तर  माध्यमिक
 ee एन  नन

 शिक्षा  पद्धति
 ि  ee
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 5

 (10-+2+43)  लागू  करने  के

 लिए  पूर्ण  रूप  से  तथा  तुरन्त

 निधियां  wiz  शिक्षा  ढांचा  तथा

 mara  भौतिक  सुविधाएं  देने

 में  |

 35  7  श्री  पी०जी०  मावलंकर  गुजरात  कृषि  विश्वविद्यालय  के  घटाकर

 )
 शिक्षकों  के  लिए  पहले  के  1  रुपया कर  दी

 समिति  के  प्रतिवेदन  से  पहले  के  )  जाए  |

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग

 के  पुनरीक्षित  वेतन  क्रम  लागू

 करने  में  विफलता

 64  8  as  नर्मदा  जल  के  संबंध  में  ऐसे  ब

 समय  में  सीमित  समझौता

 जबकि  गुजरात  में  लोकप्रिय  सरकार

 नहीं
 है  ।

 67  ै  गुजरात  की  नई  राजधानी  गांधी  ह

 नगर  के  लगातार  विकास  के  लिये

 समुचित  एवं  शीघ्र  कदम  उठाने  में

 विफलता  |

 73  10  व  गुजरात  में  बड़े  पैमाने  पर  सूखा  ी

 राहत  कार्य  करने  के  लिए  पर्याप्त

 मात्रा में में  तथा  तुरन्त  वित्तीय

 यता  बने  में  विफलता  ।

 3  11  डा०  लक्ष्मीनारायण  गुजरात  में  जनता  की  wa  के  राशि  में से
 पाण्डेय  र  )  विपरीत  चुनावों  को  टाला  जाना  ।  100  रुपये  घटा

 जाए  |

 re)  12  है  गुजरात  के  तुम्हें  क्षेत्रों  में  लोगों  ह

 के  लिये  आवागमन की  सुविधाएं
 उपलब्ध  कराने  में  तथा  पेय  जल

 की  व्यवस्था  करने  उनकी

 meq  क्षेत्रों  में  उन्नति  में  उपेक्षा  ।

 a a
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 64  13  डा०  लक्ष्मी  नारायण  अन्तर्राज्यीय  जल  विवादों  को  राशि में  से  100

 पाण्डेय
 चत  एवं  व्यावहारिक रूप

 में  मूठ  घटा  दिये

 निपटाने में  विलम्ब  ।  जाए  |

 64  14  भ  झन्तर्राज्यीय जल जल  परियोजना  +?

 माही  प्रोजेक्टਂ  के  उचित

 धनराशि  उपलब्ध  कराने  म  विलम्ब

 73  15  कपी  गजरात में  सुख ेसे  पीड़ित  जनता  की

 साधन को  आवश्यक राहत

 समय  उचित  मात्रा  में

 पहुँचाने  में  विलम्ब

 ।

 —

 सझप्यक्ष  महोदय  श्री  दिनेश  भट्टाचार्य  ।

 दिनेश  भटचार्प  बजट  की  समीक्षा के  उपरान्त  यह  पता  चलता  है  कि

 ग्र धिक तम  कर  राशि  विक्रय  कर  के  माध्यम  से  ही  वसूल  की  जायेगी  ।  इसका  wea यह  gor कि

 झाम  जनता  को  कि राध घान  प्रस्ताव  का  AST  उठाना  पड़गा  |  गज़ सरत  में  19  जिले  हैं  ।

 इन  19  जिलों में  से  4  जिले  सूखाग्रस्त जिले  घोषित  किय  गये  हैं  जहांकि  पेय  जल  भी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 चौथी  योजना  में  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  संसाधान  न  होने  का  आधार  लेकर  वहां  1000  नय

 x  \  मालम नलकूप  लगाये  जायेंगे  ।  उन्हों  गावा मं  कर्ब  2000  नय  तल कप लगाय  जा  रह  |

 वें  लगाये भी  जायेंगे  या  नहीं  ।  गजरात  में  जो  सुखा  कार्य  किये  गये  हैं  वे  अ्रत्यन्त  अपयोजन हैं  ।

 यह  भी  शिकायत  की  गई  है  कि  उचित  दर  की  दूकानों  से  गांव  वालों  को  कभी  कभी  बाजरा  या  चीनी  की

 यतीम  मात्रा  भी  उपलब्ध  नहीं  होती  है  ।

 अहमदाबाद  में  सूती  मिलों  में  तीसरी  शिफ्ट  बन्द हो  जाने  से  बड़ी  संख्या  में  शहरी
 कर्मचारियों  पर

 असर  पडा  है  ।  मैंने  स्वयं  देखा  है  कि  10,000  से  प्रतीक  कर्मचारी  काफी  से  बेरोजगार  हैं

 प्रबन्धक  यह  कह  रहे  हैं  कि  स्टाक  इकट्ठा हो  गया  है  इस  लिए  वह  तीसरी  शिफ्ट  नहीं  चला  सकते  |
 जॉच

 करने  से  पता  चला  है  कि  वहू  स्टाक  नकली  है  क्योंकि  प्रबन्धक  देश  में  ऐसा  वातावरण  बनाना  चाहते  हैं

 जिससे  ऐसा  महसूस  हो  कि  देश  में  कपड़े  का  प्रभाव  है  ।  ऐसा  ag  किसी  भी  किस्म  के  कपड़े  के  लिए
 मनमाना

 दाम  निर्धारित  करने  के  उद्देश्य  से  कर  रहे  हैं  ।  कई  जोकि  राष्टीय  कपड़ा  निगम  द्वारा  चलाई

 जा  रही  हैं  वहां  कम  से  कम  मारी  कानूनों  को  भी  लाग  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  कई  कारखानों में

 विशेषकर  उन  कारखानों  में  जहां  आधुनिक  मशीनों  का  प्रयोग  किया  जाता  है  इंजीनियरिंग  मजूरी  ats

 की  सिफारिशों  को  लागू  नहीं  किया  गया  ।  वहां  इंजीनियरिंग  मजूरी  बोर्ड  की  सिफारिशों  को

 लिए  लागू  नहीं  किया  गया  क्योंकि  वहां  कर्मचारियों  की  कुल  संख्या  50  से  कम  है  |  यह  उनके  साथ

 सरासर  प्र न्याय  है  |
 मन्त्री  महोदय

 इस
 बात  को  देखें

 कि
 इंजीनियरिंग  मजूरी  बोर्ड

 की
 सिफारिशें  उसे

 कारखानों  में
 भी

 लागू
 की

 जायें  जिनके  कुल  कर्मचारियों
 की

 संख्या
 50

 से  कम  है  ।

 फिर  मुद्रण  कर्मचारियों के  में  न्यूनतम  मजूरी  बोर्ड  की  सिफारिशों  की  भी  समस्या  है  ।

 कई  मामलों  में  कर्मचारियों  को  समिति  द्वारा  गई  न्यूनतम  मजूरी  भी  नहीं  दी  जाती  ।  उन्हें  न्यूनतम

 मजूरी  बोर्ड  द्वारा  दी  गई  इन  छोटी  मोटी  सुविधाओं  से  वंचित  रखे  जाने का  कोई  कारण  नहीं  दिखता  1

 T/L.  5./75--18
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 af  सूती  कपड़ा  मिलों  में
 कर्मचारियों  की  जबरी  छुट्टी  कर दी  गई  है  कौर  अधिकांश  मामलों

 में  कानून  के  अनुरूप  उन्हें  जबरी  छुट्टी  लाभ  भी  नहीं  दिये  गये  ।
 इन

 गरीब  कर्मचारियों  को  उनके

 उचित  अधिकारों  से  वंचित
 रखा  जा  रहा  है  जहां  तक  संसंद  के  समक्ष  इस  बजट  कां

 करण  का  सम्बन्ध  है  परामर्शदात्री  स्मिति  से  इस  बारे  में  कोई  परामर्श  नहीं  लिया  गया  ।

 दिल्ली  स्मिति  का  निर्माण  इसी  उद्देश्य  से  किया  गया  था  कि  जब  सभा  का  सब्र  न  चल  रहा हो  तो

 मर्शदात्री  समिति  से  सलाह  ली  जाये  ।  बजट  प्रस्तावों  को  संसद  के  समक्ष  रखने  से  पहले  परामशंदाती

 समिति  की  बैठक  क्यों  नहीं  बलाई  गई  ।  -.  इस  सरकार  का  रवैया  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 Mr.  Deputy  Speaker  in  the  Chair

 बजट  प्रस्तावों  में  कहा  गया  है  कि  सूखा  इत्यादि  के  कारण  कुछ  परेशानियां  रहीं  ।
 मैं  यह  जानना  चाहता

 ः  क  ऐसी  क्या  परेशानियां  रही  हैं
 ।

 फिर  उन्होंने  पुलिस  के  लिये  धन  मांगा  है
 ।  पुलिस खुद  जनता

 पर  अत्याचार  करती  है  ।  गुजरात  में  चुनावों  के  मामले  में  विलम्ब  नहीं  किया  जाना  चाहिए  गुजरात

 में  चुनावों  के  सम्बन्ध  में  सरकार  को  तुरन्त  घोषणा  करनी  चाहिए  ।

 श्री  डी०डी०  देसाई  भराने  वाले  6  महीनों  में  गुजरात  राज्य  की  स्थिति  काफी  संकट

 पूर्ण  हो  सकेगी  है  ।  यद्यपि  गुजरात  बजट
 की  कुछ  आलोचना  भी  हुई  है  फिर  भी  धन  का  व्यय

 ठीक  ही  ट्री  |  सरकार  ने  भीं  काफी  मितव्ययता  से  काम  लिया  है  ।  सन्देह  की  कोई  बात  नहीं  है

 उन्होंने  तपने  साधनों  के  भीतर  ही  रहने  का  प्रयास  किया  गया  है  ।  परन्तु  महत्वपूर्ण बात  यह  है  कि  श्रनांज

 के  लिये  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  ने  गुजरात  में  पैट्रोलियम  के  अतिरिक्त  ऐसी  किसी  सरकारी  क्षेत्र  की  परियोजना

 का  निर्माण  नहीं  किया  जिससे
 इस

 राज्य  में  होने  वाली  चीजों  का  उपयोग  हो  सके  सिंचाई  az

 विद्युत  के  लिए  wa  तंक
 धन

 की  कोई  व्यवस्था
 न

 उस
 दिशा

 में
 राज्य  सरकार  का  कुछ  करना

 असम्भव  हो  जाता  है  ।
 यहां  तक  कमी  ate  अकाल  में  भी  योजना

 की
 उचित  रप  में  लागू

 करना  सम्भव  नहीं  हो  पाता  ।

 तैल  की
 के  प्रश्न  का  भी  काफी  समय  से  कोई  निर्णय  नहीं  हो  पाया  ।  एक  सुझाव

 था  कि  इसे  विभक्त  कर  दिया  जाये
 सरकार  काफी  बड़ी  राशि  इससे  कमा  रही  है

 ।  इससे  उपलब्ध

 राशि  को  समान॑  आधार
 पर

 राज्य  सरकार  से  बांटा  जाना  चाहिए  ।

 गुजरात  में  अकाल  की  स्थिति  पैदा  हो  रही  पानी  की  कमी  ही  रही  है  ।  नमदा  at  पानी

 समुद्र में  जा  रहा  है  ।
 धन

 के
 ara  में  कराना  बांध  योजना  ठप्प  पड़ी है  ।  नर्भदा जले के aa  के

 बारे  में  जो  समझौता  हुआ  है  उसके  सन्दर्भ  में  चार
 परियीजनाएं  गुजरात  में  प्रौढ़  तीन  wet  प्रदेश

 में  चालू  होनी  aa  कार्यों  को  भी  आरम्भ  करना  चाहिए
 ।  गुजरात  राज्य  में  श्रौद्योंगीकरण

 ठप्प  पड़ा  है  ।  बेकारी  इतनी
 बढ़ी  है  कि  mare  हो  रही  औद्योगीकरण  के  लिए  उपलब्ध

 नहीं  ही  रहा  है  ।  पता  नह
 x
 ष  जिन  राशियीं  को  देने  कां  वायदा  किया  गया

 हीं  गुजरात  राज्य
 के

 वित्तीय  निगमों  कौर  निकायों  का  धन  कहीं  चेला  गया

 वे  भी  उपलब्ध नहीं  हो  रहीं  ।.  परियोजनाएं
 बहुत  परन्तु  कोई  प्रगर्ति  नहीं  हो  रही  है  |
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 तम्बाकू  रूई  इत्यादि  कृषि  उत्पादों  में  भी  काफी  कमी  भाई  मुंगफली  के  कारण  aga  सी  तेल

 मिलें  हानि  उठा  रही  हैं  ।  इसके  लिए  सरकारी  एजेन्सियों  द्वारा  धन  दियां  जाना  चाहिए  ।

 तारापुर  कौर  कपाड़  वानर-मोरीसी  लाइनों  का  निर्माण  होना  चाहिए  सड़क  परियोजनाओं

 पतन  परियोजनाओं  का  बन  रहा  ।  बे  पड़ी  हैं  ।  उनकें  बजट  में  कोई  व्यवस्था

 ही  नहीं  की  जा  रही  है  ।  एक-ग्राम  कारण  को  लेकर  स्कूटर  पेट्रो-रसायन  परियोजना  ठप्पे

 पड़ी  हैं  ।।  गुजरात  के  राष्ट्रीयकृत बैंकों  में  725 से  750  करोड़े  रुपए  कीं  पूजीं  जमा  परन्तु

 को  केवल  450  करोड़  रुपया  ही  दिया  जा  रहा है  ।  300  करोड़ रुपया  गुजरात  से  बाहर  चला  गया

 सरकार  को  इस  बात  का  ध्यान  रखना  चाहिए  कि  गुजरात  राज्य  की  विकास  हो  ।

 श्री  एच०  एन ०  मिर्ज़ा
 :  गुजरात  बजट  के  मामले  में  संवैधानिक

 उपबन्धों की  नितान्त  उपेक्षा की  गई  सदन  ने  भी  इसे  बारे  में  श्रस्थांयी  केर  ली  है  ।  इससे यह  भी

 पता  चलता  है  कि  सरकार  किस  ढंग  से  सोचती  है  ।  मामला कब  से  पड़ा है  ।  थी  कि  विधि मंत्री

 सभा  में  करायेंगे  और  गृहमंत्री  जी  भी  उपस्थित  रहेंगे  ।  गुजरात  राज्य  को  आवश्यकता  से  अधिक

 समय  तक  अपने  भ्रात्मनिर्णय  के  अधिकार से  वंचित  रखा  गया है  ।  यदि  गुजरात  विधान  सभा  होती

 तो  कम  से  कम  इस  बजट  पर  चर्चा  तो  कर  संकती  है  ।

 मुख्य  बात  यह  है  कि  गुजरात  में  विधान  सभा  होनी  चाहिए  |  बार-बार  चुनावों  का  स्थगित

 किया  जाना  ठीक  नहीं  ।  यहां  तक  की  ष  के  अन्त  तक  पंचायतों  के  चुनाव  भी  स्थगित  कर  दिये  गये  हैं  ।

 ईमानदारी  से  यह  क्यों  नहीं  कह  दिया  जाता  कि  गुजरात  में  अगले  वर्ष  तक  कुछ  नहीं  होगा  |

 गुजरात  में  सुखा  पड़ने  और  इससे  सम्बन्धित  कष्टों  की  कहानियां  सुनाई  जाती  परन्तु  राहत

 कार्यों  के  लिए  गुजरात  सरकार  को  अपेक्षित  धन  नहीं  दिया  जा  रहा  ।  केन्द्र  को  100  करोड़  रुपया  देने

 को  कहा  गया  परन्तु  बह  इसके  लिए  राजी  नहीं  gal  राहत  कार्यों  को  ठीक  पैमाने  पर

 नहीं  किया  जा  सका  ॥
 as

 जल  के  प्रभाव  से  प्रभावित  होने  वाले  गांवों  की  संख्या  10,000  परन्तु  पानी

 की  व्यवस्था
 टैंकरों  ढारा

 केवल  170  गांवों
 में  ही  की  जा  सकी  है  ।  यदि  200  से  300  टैकरों

 की  व्यवस्था  कर  दी  जाती है  तो  इस  समस्या  का  काफी  हद  तक  हल  हो  जाता  है  ।  कच्छ का

 उल्लेख किया  जाता  है  |  टस  क्षेत्र  में  योजना  ara  के  विचार  में  पनीर  उत्पादन  का  कारखाना

 लगाया  जा  सकता  है  ।  परन्तु  वर्षों  के  व्यतीत  हो  जाने  पर  भी  यहां  HS  नहीं  |

 नमदा  के  पानी  का  प्रश्न  20  वर्षों  से  चला  श्री  रहा  कुछ  समय  हुमा  स्वयं  प्रधान  मन्त्री

 ने  कहा  था  कि  वह  इस  बारे  में  मध्यस्थता कर  रही  हैं  ।  पता  नहीं  कर्न  वह  समय  जायेगा  जबकि

 इस  क्षेत्र  में  लोग  नं मेंदा  के  जल  का  प्रयोग  कर  बन५,१ ०  ।
 मुख्य  प्रश्न  यह  है  कि  गुजरात  में  विधान  सभा

 होनी  चाहिए  ।  राज्य  के  प्रतिनिधि  अ्रपनी  समस्याओं पर  चर्चा  कर  सकें  ।

 कार  चल  रही  है  उससे  सन्देह  होता  है
 कि

 वह  चुनाव  हीं  नहीं  कराना  चाहती  ।  ग्रफसरशाही

 चल  रही  सब  झोर  गड़बड़ी  हो  रही  है
 ।

 बिना  कड़ी  कार्यवाही  के  समस्या  हल  नहीं  होगी

 श्री
 नटवर  लाल  पटेल  )  :  हिसाब  गुजरात  की  अभूतपूर्व  सूखे  की  स्थिति  का  सामना

 करना पड़  रहा  है  ।  गत
 वर्ष  भारी  बाढ़ें  arg  थीं  ौर  राज्य  की  सारी  कृषि  नष्ट  हो  गई  थीं  |

 हेतु  कुछ  पग  उठाये  परन्तु

 अन
 को

 कमी  के  कारण  कोई  प्रभावशाली  कार्य  नहीं  किया  जा  सका  है  ।.  सामान्य बजट  से  कॉफी
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 गुजरात  में  लम्बे  रेशे  वाली  कपास  पैदा  होती  है  परन्तु  उसके  लिये  राज्य  में  कोई
 मन्डी  नहीं  है  ।

 इस  लिये  वहां  के  उत्पादकों  को  काफी  कष्ट  का  सामना  करना पड़  रहा  है  ।  उन्हें  उत्पादन  की

 लागत  भी  नहीं  मिलती  |  रूई  के  उत्पादकों  को  कुछ  सहायता  दी  जानी  चाहिए  ताकि
 उसकी  कीमलें

 ठीक  स्तर  पर  रहें  ।  यह  बात  वाणिज्य  मन्त्रालय  ने  सारे  देश  के  लिये  भी  कही  थी  शर  विशेष

 रूप  से  गुजरात  राज्य  के  लिये  कट्टी
 थी  ।  परन्तु  इसके  लिए  समूचित  धन  उपलब्ध  नहीं  था  ।.

 काटन  कारपोरेशन  साफ  इण्डिया  को  समुचित  वित्तीय  सहायता
 दी

 जानी  चाहिए  |  सहायता  कपड़ा

 सिलों  शर  सहकारी  संस्थानों  को  थी  मिलनी
 ताकि  गुजरात  राज्य  में  लम्बे  रेशे  की  कपास

 की

 समस्या हल  की  जा  सके  |

 राहत  कार्यों  के  लिए  लगभग  सात  लाख  श्रमिक  काम  कर  रहे  हैं
 ।

 झूठ  घंटें  कार्य  करने  के
 बाद

 भी  उन्हें  तीन  रुपए  नहीं  मिलते  ।  वे  लोग  काफी सख्त  भूमि को  खोदते  हैं ।  इस  मामले  में  गुजरात

 सरकार  पुराने  नियमों पर  चल  रही  है  ।
 उसमें  संशोधन  करके  इन  श्रमिकों  को  तीन  रुपये  प्रति

 दिन  मिलने  चाहिये  ।  यह  मामला  परामर्शदात्री  समिति  में  प्रस्तुत  किया  गया  था  ate  मन्त्री  महोदय

 परन्तु  प्रभी  तक  कुछ  नहीं  हमर
 |

 ने  मामले  पर  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  करने
 का

 झ्राश्वासन  दिया  था
 ।

 इस  दिया  में  यथाशीघ्र  कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  ।

 गुजरात  में  प्रत्यक्षद्व  मात्ना  में  तेल  मिलता  है  ।  इस  तेल  पर  50  रुपये  प्रति  क्विंटल  स्वामित्व

 दिया  जाना  चाहिए  ताकि  हमारा  राज्य  भविष्य  में  आत्मनिर्भर  बन  सके  ।  हमने  कहना  कौर  घरो र्स (रड

 जैसी  परियोजनाएं  पहले  से  ही  आरम्भ  कर  रखी  हैं  ।  यदि  सहायता  पंचायत  मात्रा  में  मिले

 तो  हम  ये  परियोजनाएं पूरी  कर  सकते  हैं  ।

 Dr.  Laxminarain  Pandeya  (Mandsaur):  It  is  a  pity  that  this  Budget  which

 should  have  been  passed  by  the  elected  Assembly  of  Gujarat  is  today  being  passed

 by  Parliament.  The  people  of  Gujarat  have  been  demanding  that  elections  be

 held  in  the  State  and  that  they  sould  have  a  Government  of  their  own  choice,

 but  the  Government  here  is  not  listening  to  that  and  continuing  the  President’s
 rule  on  one  pretext  or  the  other.  The  first  thing  the  Government  should  do  is

 to  hold  elections  in  Gujarat.

 There  is  drought  in  Gujarat  but  only  a  small  amount  has  been  provided
 for  ihis  purpose  which  is  not  sufficient.  This  should  be  increased.

 The  Narmada  River  Project  is  an  important  project.  | है॥  will  benefit  both

 Gujarat  and  Madhya  Pradesh.  This  should  be  completed  at  the  earliest.  The
 project  has  still  not  been  cleared.  The  dispute  about  this  project  should  be
 settled  at  the  earliest.  Sufficient  amount  should.  also  be  provided  for  the  develop~
 ment  of  irrigation  and  power.  The  Ukai  and  Mahi  projects  should  also  be
 implemented  so  that  the  n  eeds  of  Gujarat  in  the  matter  of

 electricity
 can

 be  met.

 In  the  Kandla  free  zone  sufficient  facilities  have  not  been  provided  with  the
 result  that  some  people  are  shifting  their  industries  from  there.

 Due  to  drou
 There  is  no  fo

 ght  there  is  acute  shortage  of  drinking  water  for  the  people.
 dder  for  the  cattle.  The  Government  shou isl)  4Uul  LGAU Td  taka  effective  steps
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 immediately  and  provide  sufficient  funds  so  that  these  problems  can  be

 solved.

 The  textile  mills  in  Gujarat  are  retrenching  workers  as  there  is  large  ac-
 of  stocks.  This  has  created  discontent  among  the  labourers.

 The
 Government  should  find  a  solution  to  this  problem.

 Sto  सहिपतराथ  मेहता  इस  बजट  के  बारे  में  कोई  बात  भी  बिशेष  नहीं  यह

 घाट  का  बजट  है  ।  इसमें  ट्  करोड़  रुपये  की  घाटे  की  वित्त  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 मुख्य  प्रश्न  बह  है  कि  नाज  गुजरात  में  न्र भूत पू  सुखा  पड़ा  हुआ  है  ।  अभी  तक  सरकार  ने

 केवल  33.50  करोड़  रुपये  खर्चे  किये  हैं  ।  घाटे  के  बजट  में  उन्होंने  केवल  15  करोड़  रुपये  के  लिये

 हा  है  प्रौढ़  कूल  लागत  50  करोड़  रुपये  करायेंगी  |  इससे  जनता  में  विश्वास  उत्पन्न  नहीं  होगा  |  पिछले

 समज  जब  सूखा  पड़ा  था  तो  81  करोड़  रुपये  व्यय  किये  गये थे  ।  लोगों को  3  रुपये  तक  भी  नहीं  मिले  हैं  ।

 लोगों  को  काम  करने  के  लिये  आजार भी  नहीं  दिये  गये  ।

 गजरात  पिछड़ा  क्षेत्र है  लोगों में  बहुत  ग्र समानता है  ।  गरीबी  होते  हुए  भी  लोगों  ने  छोटी

 बचतों  में  धन  लगाया  है  ।  लेकिन वहां  विकास  कार्यों  की  कमी है  |  कच्छ के  लिए  एक  विकास  बोर्ड

 बनाया जाना  चाहिए  ॥

 महा  राष्ट्र की  भांति  ग  रात  में  भी  तीन  डिवीजन  सौ  राष्ट्र  कौर  महाराष्ट्र

 में  प्रत्येक  डिवीजन  से  बारी-बारी  से  मुख्य  मन्त्री  आते  हैं  ।  लेकिन  गजरात  में  आप  देखिये  कि  कच्छ

 का  कोई  भी  प्रतिनिधि  मंत्री  मण्डल  में  शामिल  नहीं  ।  हमारी  बिल्कुल  उपेक्षा  की  जाती  क्योंकि  हमारा

 क्षेत्र  छोटा  है  ।  सरदी  ध्यान  न  दिया  गया  तो  area  प्रदेश  जैसी  स्थिति  Gar  हो  जीतेगी  |

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 मझे  प्रकाश  है  eal  महोदय  इस  बात  पर  ध्यान  देंग े।

 to  महिपतराप  मेहता  :  सूखे  के  कारण  स्थिति  बहुत  खराब  हो  गई  है  |  लोग  निधन

 के  स्तर  से  नीचे  जीवन  बिता  रहे  हैं  ।  सरकार  को  इस  जोर  ध्यान  देना  चाहिए  |

 श्री  to  माता  गौडर  गुजरात  में  दूसरी  बार  राष्ट्रपति  शासन  लाग

 किया  गया है  ।  जब  राष्ट्रपति  शासन  सम्बन्धी  उद्घोषणा  सभा  पटल  पर  रखी  जाती  है  तो  उस

 राज्य के  राज्यपाल  की  रिपोर्टे  भी  साथ  रख  दी  जाती है  ।  aa  जबकि  ग  रात  में  राष्ट्रपति  शासन

 अवधि  बढ़ाई  गई  है  तो  पता  नहीं  राज्यपाल  की  faye  लगाई  गई  है  या  नहीं  क्योंकि  उसे  सभा  पटल

 डी  रखा  गया  है  ।

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर  )  यह  तथ्य  है  कि  राज्यपाल  की  रिपोर्ट  सभा  पटल

 पर  नहीं  रखी  गई  है  ।

 श्री  जब  माता  गौडर  :  मैं  जानना  चाहता fH  रिपोर्ट  सभा  पटल  पर  रखना  क्या

 Searing कार्य
 नहीं  है  ।  हमारे  दल  के  नेता  श्री  सेझियान  ने  कल

 ग्रोवर  ग्राम
 भी  सरकार  हवा द्वारा  की  जा  रही

 वै  मानिक  श्रनि्यामितताओं  की  आर  ध्यान  दिलाया था  ।  were  आपने  और  वित्त  मन्त्री

 जी  ने  भी  उनसे  सहमति  व्यक्त  की  है  ।

 पाए

 a nennree *afact  में  fea  गये  मूल  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपान्तर

 *Summarised  translated  version  based  on  English  translation  of  the  speech
 delivered  in  Ta  mil
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 मह  सभी  जानते  हैं  कि  जब  गुजरात  में  राष्ट्रपति  शासन  लागू  हो  तो  केन्द्रीय  वित्त  मन्त्री  को

 राज्य का
 बजट  बनाना  शौर  करना  चाहिए  ।  लेकिन  वित्त  मन्त्रों  जी

 ने  गुजरात  बजट
 को

 पढ़ने  का  कष्ट  नहीं  कियां  बे  गुजरात के  मामलों  में  रुचि  नहीं  ले  रहे  हैं
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 राज  तो  श्री  सुब्रह्मण्यम  पर  बोलने  लगे  गुजरात  बजट  पर  नहीं  ।

 श्री  नें ०  गौडर
 :

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जब  तक  श्री  सुब्रह्मण्यम वित्त  मन्त्री  बने

 रहते  देश  में  राज्यों  के  वित्तीय  हितों  का  संरक्षण  नहीं  होगा  ।

 Shri  Arvind  M.  Patel  (Rajkot)  :  The  opposition  parties  are  greatly  res-

 ponsible
 for  the  present  state  of  affairs  in  Gujarat.  The  second  factor  is  drought.

 1  will  request  that  more  attention  should  be  paid  towards  small  irrigation

 schemes  in  Gujarat  especially  in  Saurashtra.  Saurashtra  has  to  depend  on  rains.

 So  .a  Saurashtra  Irrigation  Board  should  be  constituted.  Which  should  assess  the

 needs  of  that  area  in  respect  of  irrigation  facilities.  Gujarat  had  the  benefit  of

 major  rivers,  while  a  part  of  the  State,  that  is,  Saurashtra  did  not  have  that  benefit.

 Therefore, That  region  is  in  great  need  of  minor  projects  for  irrigation.
 it  is  necessary  to  see  that  economic  disparities  do  not  arise  between  the  two  regions.

 It  should  not  be  that  only.one  region  developed  and  the
 other  lagged  behind.

 The  farmers  of  Gujarat  should  be  given  some  help  to  enable  them  to  pur-

 chase  bullocks  for  agricultural  operations.

 श्री  एच०  एम
 ०

 प्रदेश  :  इस  सभा  को  श्री  सेझियान  का  झा भारी
 होना  चाहिए  कि

 उन्होंने  प्रशासन  में  शर  वित्त  मन्त्रालय  में  अनियमितताओं  की  are  ध्यान  आकर्षित  कराया  प्रशासन

 में  अनुशासन  नहीं  रह  गया  है  ।  बड़ी-बड़ी  राशियों  और  आकस्मिक  निधि  का  जिस  प्रकार  प्रयोग  किया

 जा  रहा  वह  बिल्कुल गलत  है  ।  वे  इसे  केवल  तकनीकी  गलती  मानते  हैं  लेकिन  मैं  चेतावनी देता  हं  कि

 वित्तीय  मामलों  में  संवैधानिक  उपबन्धों  का  पूर्ण  ध्यान  tat  जाना  चाहिए  ।  लोकतांत्रिक  cata  के

 लिए  यह  बहुत  ग्रावश्यक है  ।

 मैं  स्पोर्ट  में  से  उदाहरण  देता  हूं  ।  12  महीने  के  राष्ट्रपति  शासन  के  दौरान  34

 करोड़  रूपये  के  संसाधन  जुटाये  गये  हैं  ।  लेकिन  इसके  लिये  जो  उपाय  किये  गये  हैं  बे  aaa  हैं  ।

 पति  शासन  के  दौरान  राज्यपाल  को  राज्य  की  समस्याओं  का  पता  लगाने  के  लिये  संसद  सदस्यो ंके  साथ

 बातचीत  करते  रहना  चाहिए  |  लोकतंत्र  में  यह  भ्रत्यावश्यक  है  ।

 यह  ठीक  है  कि  संसद  की  एक  सलाहकार  समिति  बनाई  गई  है  लेकिन  उसकी  बैठक  कितनी

 बार हुई  है  ।  बैठकें  नहीं  की  जातीं  ।  उसमें  भी  सदस्यों  को  ठीक-ठीक  जानकारी  नहीं  मिलती  |
 पंचायत  अ्रधिनियम  को  शीघ्र  पास  कराने  की  झा वस् पकता  है  क्योंकि  सत्ताधारी  दल  चाहता  है  कि  वे

 अधिक  समय  तक  अपना  नियंत्रण  रख  सकें  |  पिछले  दो  वर्षों  से  जिला  प  चाहतें  कौर  ताल्लुक नका  पंचायतें
 नहीं हैं  ।  यह  बड़े  प्रसंतोष  की  बात  है  ।

 इस  रिपोर्ट  में  कहना  परियोजना  और  धारोई  परियोजना
 जैसी  wear  सिलाई  योजनाओं

 सम्बन्धी  की  गई  प्रगति  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है
 ।

 समय-सीसा
 के  भीतर  इनके  पूरा  होने  की  आशा  नहीं

 ।  नमदा  परियोजना
 का  काम  सी  दस  ज

 तक
 भूरा  होने  की  are  नहीं  ।  117  सिचाई  परियोजनाएं
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 अन्तर्राज्यीय  विवादों  के  कारण  रुकी  पड़ी हैं  ।  गुजरात  में  इन  परियोजनाओं से  70  लाख  एकड़  भूमि

 की  सिचाई हो  सकती  है  ।

 उपाध्यक्ष  सौंदर्य  साप  समाप्त  कीजिए  ॥

 श्री  एच०  एम ०  पाल  :  .  कुछ  समय  पहले  एक
 प्रश्न  के  उत्तर  में  शिक्षा

 मन्त्री  द्वारा  कहां  गया

 थो  कि  सरकार को  जॉन  स्मिति  का  प्रतिवेदन  प्राप्त  हो  गया  है  ।  यह  समिति  विश्वविद्यालय

 समस्याओं  के  बारे  में  बताई  गई  थी  ।  मैंने  पूछा  था  कि इस  समिति  की  सिफारिशें  कब  तब

 की  जाएंगी ?  मन्त्री  महोदय  ने  कहा  था  कि  बहुत  शीघ्र  कदम  उठाये  जाएंगे  ग्राम  तक  पता  नहीं

 कि  क्या  हुमा है  ।  न्य  बातो ंके  मामले  में  तो  शीघ्र  ही  निर्णय ले  लिया  जाता है
 लेकिन  स्मिति  की

 frat  के  बार ेमें  कुछ  पता  नहीं  |  इस  बजट  में  ऐसा  कुछ  भी  नहीं  है  जिससे  यह  आश्वासन  मिले  कि  पर्याप्त

 धन  की  व्यवस्था  की  जायेगी  |  व्यवसाय  उन्मुख  शिक्षा  प्रणाली  के  लिये  भी  बजट  में  कुछ  नहीं  हैं
 ।

 ये  सभी  बातें  हैं जिनके  बारे में  [s  रात  सरकार ने  att  तक  कुछ  नहीं  किया
 क्रायेक्र्मों  क्रो  कार्यान्वित

 करना  बहुंत  श्रावश्यक है  \

 इसका  तात्पर्य  हैं  जिसका  वास्तव  में  बहुत gut  कि  हम  कुछ  ऐसा  आरम्भ  करने  जा  रहे

 महत्व है  ।  हमें  यह  स्मरण  रखना  चाहिए  हमारे  देश  में  50  प्रतिशत  से  अधिक  स्कूल  गांवों  में  हैं

 कौर  वहां  व्यवसायिक  संस्थान  नहीं  हैं  |  इस  र  उपयुक्त  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।

 मेरा  भ्रत्तिम  निवेदन  यही  है  कि  गुजरात  सरकार  को  लोगों  का  झ्रधिकाधिक  विश्वास  प्राप्त

 करने  का  प्रयत्त  करना  चाहिएं  ताकि  वर्ष  1976  के  लिए  उपलब्ध  करवाई  गई  धनराशि  का  कारगर

 उपयोग  कर  राज्य  के  कार्यों  को  पूरा  किया  जा  सके  ।

 गुजरात  राज्य  के  समक्ष  नाराज  सब  से  विकट  समस्या alt  डी०  पी
 ०  जहेज़

 Ta  ।  वहां  जैसा  भयानक  सूखा  पड़ा  है  उसकी  वहां  के  लोगों  ने  कभी  कल्पना  भी  नहीं  की

 थी  परन्तु  राज्य  सरकार  झपने  सीमित  संसाधनों  के  अन्तर्गत  स्थिति  का  सामना  कर  रही  है  उसके

 लिये  वह वह  निश्चय  ही  सराहना  की  पात्र  है  ।  अब  स्थिति  यह  हैं  कि  उस  राज्य से  न  केवल  पुत्रों

 को  श्रुति  कुछ  लोगों  को  भी  wer  राज्यों  में  भेजना  पड़ेगा  ।  गजरात  में  सूखे  की  स्थिति  का  वास्तविक

 वहां  कार्य  कर  रहे  कार्यकर्ताओं  की  संख्या  के  राडार  पर  नहीं  अपितु  वर्ष-वार  सूखाग्रस्त  गांवों  के  आंकड़े

 एकत्र  करके  लगाया  जाना  चाहिए  ।  गुजरात  के  लिए  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  शौर  विकास  बोर्ड  का  गठन  किया

 जाना  ब्र  आजकल  वहां  जो  प्रभाव  नायर  का  पद  उसे  बोर्ड  के  सचिव  के  रूप  में  परिणत

 कर  दिया  जाना  चाहिए  ।  इस  प्रकार  एक  नियमित  यन्त्र  के  गठन  sta  सुखे  की  स्थिति  पर  काबू  पाने

 सुविधा  होगी  ।

 भारत  सरकार  द्वारा  गुजरात  राज्य  को  सूखे  की  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  जो  वित्तीय

 सहायता दी  जा  रही  उसे यो  जना  हेतु  आबंटित  धनराशि  में  से  कम  करने  की  बात  कही  गई  है  ।  यदि

 ऐसा  किया  गया  तो  afer  में  राज्य  की  योजनाएं  क्रियान्वित  नहीं  हो  पाएंगी  सरकार

 रा  गुजरात  राज्य  को  उसी  प्रकार  की  वित्तीय  सहायता  देनी  चाहिए  जेसी  कि  कुछ  वर्ष  qa  80  करोड़

 रपये  की  धनराशि  के  रूप  में  दी  गई  थी  ।  राज्य  की  सिचाई  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  के  लिए

 हूर  संभव  प्रयत्न  किया  जाना  चाहिए  ।
 जामनगर  में  पीने  के  पानी  का  भारी  अभाव  वहां  की

 3  लाख  की  को  पीने  के  पानी  के  लाले  पड़े  हुए  इस  से  लगभग  30  मील  दूर
 नाम  का  स्थान  है  ।  वहां  के

 लिए
 परियोजना डा  नाम से  जो  परियोजना

 dare  की  है  उस
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 से  सम्पूर्ण  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  के  लोगों  को  लाभ  होगा  ।  इस  परियोजना कों  चालू  बजट  में  शामिल

 करने  के  लिए  गंभीरता पु वेक  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।

 राज्य  सरकार  के  पास  जल  टैंकर  संख्या  में
 तो  काफी हैं  परन्तु इनमें  से  श्रेणी  ऐसे हैं

 जो  कार्य

 नहीं कर  रहे  लोग  वहां  पानी  के  लिये  तड़प  रहे  हैं  परन्तु  मुरम्मत नहीं  की  जा  रही  है  ।

 इसी  प्रकार  जामनगर  से  भाग  बेदी  पोर्ट  नामक  स्थान  है  वहां  नगरपालिका  द्वारा  पीने  का  पानी  सप्लाई

 किया  जाता  परन्तु  वहां  भी  लोगों  को  पानी  सप्लाई  नहीं  किया  जा  रहा  yt  ऐसी  स्थिति  में  लोग

 भला-किस  प्रकार  शांत  रह  सकते  हैं  ?  सरकार  को  पीने  के  पानी  के  लिये  उपयुक्त  व्यवस्था  करनी  चाहिए  |

 इस  सम्बन्ध  में  मेरा  एक  अन्य  निवेदन  यह  है  कि  सरकार  द्वारा  भ्र भाव ग्रस्त  कार्यों  के  लिए

 काम  करने  वाले  श्रमिकों  को  औजार  उपलब्ध  करवाये  जा  रहे  हैं  परन्तु  फिर  भी  वास्तविक  स्थिति

 यह  कि  श्रमिकों  को  aga  aha  लाने  के  लिये  कहा  जाता  है  ।  परिणाम यह  होता  है  कि

 मध्यम  दर्जे  के  श्रमिक  तो  औजार  ले  हैं  परन्तु  जरूरतमन्द  श्रमिक  जिनहें  वास्तव  में  काम  की  जरूरत

 होती  वह  काम  पर  नहीं  लग  पाते  इस  ate  उचित  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।  इसके  साथ

 ही  मैं  यह  कह  कर  अपनी बात  समाप्त  करता हूं  कि  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  में  कम  मूल्यों  पर  खाद्यान्न  तथा

 घास  atte  लोगों  को  उपलब्ध  करवाया  जाना  चाहिए  |

 श्री  क्  एस०  चावड़ा  :  गुजरात  राज्य  में  इस  बार
 ज श्रभतपुर्व  सूखा  पड़ा  है  ।  राज्य

 के  कुल  18,604
 गांवों  में  से  11,694  गांव  सूखा  तथा  अकालग्रस्त घोषित  किये  चुके  हैं  ।  31

 1975  तक  4,130  राहत  कार्य  area  किये  जा  चुके  हैं  जिसका  aaa है  कि  5000  गांवों

 में  राहत  कार्य  होगा  परन्तु  शेष  गांवों  का  क्या  होगा  ?  वर्ष  1972-73 के  सुखे  के  दौरान  गुजरात

 सरकार  द्वारा  राहत  कार्यों  पर  94  करोड़  रूपया  खर्चे  किया  गया  जिसमें  से  कि  82  करोड़  रुपया
 केन्द्र

 सरकार  द्वारा  दिया  गया  ।  यदि  सरकार
 का  कहना  यह  है  कि  इस  बार  सूखा  पहलें  से  भी

 भयानक

 है  तो
 फिर  सरकार  को  राहत  कार्यों  के  लिए  कौर  ग्रसित  वित्तीय  सहायता  देनी  चाहिए  ।

 राज्य
 में  पानी  का

 भारी  कलि
 है

 ।  सरकार को  इस  समस्या  का
 समाधान  युद्ध  स्तर

 पर

 करना  चाहिए  ।  पशतूनों  के  लिए  ate  भी  उपलब्ध  करवाने  का  कार्य  शीघ्र  किया  जाना

 चाहिए  क्योंकि  ग्रा  वहां  पात्रा  की  मृत्यु  होती  जा  रही  है  ।

 गुजरात  में  राष्ट्रपति  का  शासन  वहां  की  समस्याओं  का  समाधान  करने  तथा  स्थिति  का

 समामना  करने  में  ग्र सफल  रहा  है  ।  को  मोरार  जो  देसाई  ने  लोगों  का  एक  मांग  पत्र  अहमदाबाद
 में  राज्यपाल  को  प्रस्तुत  किया  है  जिसमें  शीघ्र  चुनाव  करवाने  की  मांग  पर  बल  दिया  गया  है  ।

 यदि  गुजरात  में  चुनाव  करवा  दिए  जाते  हैं  तो  मुख्यमंत्री  तथा  अन्य  मंत्रियों  सहित  182  विधान
 सभा  19  जिला  पंचायत  प्रधान  तथा  119  ताल्लुक  पंचायत  प्रधान इस  सुखे  का  सामना  करने
 के

 किये  में  जुट  जायेंगे  ।  यदि  सरकार ने  गुजरात  में  शीघ्र  चुनाव
 न  करवाये  तो  लोग  सरकार  तथा

 शासक
 दल

 दोनों
 को

 ही  सबक  सिखा कर  रहेंगे  ।

 चत

 मंत्री  महोदय  करा
 रा

 अपने  वक्तव्य  में  बताया  गया  है  कि  सरकार  द्वारा  अ्रनुसूचित  जातियों  तथा

 wat  जनजातियों
 के  लोगों के  लिए  विशेष  कार्यक्रम  area  किए जा  रहे  हैं  परन्तु  मैं  यह  निवेदन

 कि
 अत्र  मेट्रिक  से  आगे  पढ़ने  वाले  उन  विद्याथियों  को  छात्रवत्ति  नहीं दी  जाती

 है  जोकि  पूर्ण  स्प  से  रोजगार  में  लगे  हुए  हैं  ।  पहले  यह  सुविधा  उन्हें  दी  जाती  थी  ।  इसी

 कब
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 प्रकार  एयरक्राफ्ट  मेंटेनेंस  इंजीनियर  तथा  मिलिटरी  कालेज  देहरादून  में  शिक्षा  प्राप्त  करने

 वाले  विद्यार्थियों  को  छात्रवृत्तियां  नहीं  दी  जा  रही  हैं  ।

 मंत्री  महोदय  ने  अपने  वक्तव्य  में  उल्लेख  किया  है  कि  अस्पृश्यता  निवारण  हेत भी  अनेक

 कदम  उठाए  गए  हैं  ।  मैं  इस  संबंध में  यह  निवेदन  करना  चाहता  हं  कि  शहरी  तक  केवल  राज्य  स्तर

 ककी  ua  समिति  का  गठन  किया  गया  है  तथा  उसकी  केवल  एक  ही  बठक  हू  |  इसी  प्रकार

 हरिजनों  के  कल्याण  हेतु  राज्य  स्तर  पर  मंत्रणा  बोर्ड  बने  हुए हैं  परन्तु  सरकार  नें  बोर्ड  को

 सिफारिशों  को  क्रियान्वित  नहीं  किया  है  ।  यह संतोष  की  बात है  कि  हरिजनों  क  आशिक

 जिस  उत्थान  के  लिए  सरकार  हरिजन  विकास  निगम  बनाने  जा  रहो  है  ।

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर
 बाद  )  गजरात  में  राष्ट्रपति  का  शासन  एक  ब्  से

 भी
 अधिक  समय  से  चला  ग्रा  रहा  है  ।  यह  दुर्भाग्य  की  बात है

 कि  गुजरात  जस  राज्य  को  ज

 कि  औद्योगिक  विकास  की  संभावनायें  काफी  अधिक  जहां  धिक
 विकास

 को  काफी  संभावना

 लोकतांत्रिक  अधिकार है  तथा  जहां  शिक्षा  के  अवसर  उपलब्ध  उस  राज्य  को  लोकप्रिय  सरकार के

 से  वंचित  रखा  जा  रहा  है  ।  यह  ठीक है  कि  राष्ट्रपति  का  शासन  लागू  करने  की  व्यवस्था  हमारे

 संविधान में  है  परन्तु  क्या  राष्ट्रपति  का  शासन  उस  समय  भी  लाभू
 जा  सकता

 है
 जबकि

 के  समक्ष  किसी  प्रकार  की  कोई  प्रा पात कालीन  या  शअ्रसमात्य  कानन  स्थिति  न  हो  ?
 हमारे

 संविधान में  व्यवस्था  है  कि  अ्रपेक्षित  समय  से  एक  दिन  भी  तरा  राष्ट्रपति  शासन  को  नहीं  बढ़ाया

 जा  सकता  ।  राष्ट्रपति  शासन  से  नौकरशाही  प्रक्रिया  को  बढ़ावा  मिलता है  तथा  वह  लोकतांत्रिक

 कार्यकरण  के  विपरीत  होता  है  ।  मुख्य  प्रश्न  हमारे  समक्ष  यही ह ैकि  राष्ट्रपति  शासन  को

 से  प्रतीक  एक  दिन भी  नहीं  रखा  जाना  चाहिए  |  THAT  राज्य  को  पहले ही  संसद  में
 ~  2

 पूर्ण  प्रतिनिधित्व  प्राप्त  नहीं  हो  पाया  है  क्योंकि  जो  लोग  यहां  राज्य  का  प्रतिनिधित्व  करते  रह हं

 वह  सरकार  का  ध्यान  राज्य  की  सदस्यों  पर  केन्द्रित  करने  में  असमथ  रहे
 हैं  ।  मेरा  यह  सब

 कहने का  मुख्य  उद्देश्य  यही  है  कि  गहलोत में  चुनाव  शीघ्र  करवाये जाने  चाहिए

 में  लोकप्रिय  ग्रान्दोलन  चलाने  का  काय  संगठन  कांग्रेस  द्वारा  किया  जा  a  |

 लोगों  को  उनके  मौलिक  अधिकारों  के  प्रति  ada  करने  के  लिए  भरसक  प्रयत्न  की  ऑ्रावश्यकता

 होती  क्योंकि  लोग  अक्सर  रूढ़िवादी  होते  मुझे  mrs  कि  संगठन  कांग्रस  आन्दोलन

 अपन  उद्देश्य  में  सफल  होगा  ।  गजरात  में  जहां  चुनाव  नहीं  करवाए  गए  हैं  वहां  बलोच  में  जहां

 से कि  हमारे  साथी  श्री  एम०  वी ०  राणा  सदस्य  वहां भी  उपचनाव  '  नहीं  करवाया गया  है  ।

 बार पटा  जहां  से  श्री  फखरुद्दीन gel  ग्रह मद  राष्ट्रपति  वहां  उपचुनाव  शीघ्र  करवा  दिया  गया

 है  परन्तु  बलोच  में  उपचुनाव  ग्राम  तक  नहीं  करवाया  गया  है  ।  यद्यपि  वहां  अकाल  जैसी  कोई  स्थिति

 थी

 अन्य  मुख्य  प्रश्न  राहत  कार्यों  के  लिए  जुटाई  जाने  वाली  धनराशि  का  है  ।  कुल  मिलाकर
 वर्ष  1974-75  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  47.70  करोड़  रुपये  राहत  कार्यों  के  लिए  दिए

 गए  |  इसमें  4.25  करोड़  रुपये  सुखा  सहायता  क्षेत्र  कार्यक्रम  तथा  9.89  करोड़  रुपये

 योजना  सहायता  की  श्रवनीय  धनराशि  वाले  जोड़  दिए  जाएं  तो  कुल  धनराशि  61.84  करोड  रुपये

 हो  जाएगी  |
 1  1974  को  राहत  काय  प्रारम्भ  किए  गए  थे  और  जब  तक  उन  पर

 56
 करोड़

 रुपये  aa  किए
 जा

 चुके
 हैं  ।

 अब  भला  आप ही  बताइए  कि इस  वर्ष  के  लिए  जो  32.60
 करोड़  रुपये

 की  धनराशि राहत  कार्यों  के  लिए  मंजूर  की  गई  है  हू  कहां तक  :  उपयुक्त  :  होगी :?

 हम  .S./75—19
 1:44 अ
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 कया  केवल  संसद  में  लम्बे  चौड़े  कहकर  यां  देकर  को  प  trod  जनता  का

 ज  लिए  गत
 दर  किया  जा  सकता  है  ।  सूखा  राहत  कार्य  मानसून  के  पन्त  तक  चलेगा  अतः  इसके

 वर्ष  से  अधिक
 धनराशि  जुटाई  चाहिए  ।

 मैं  सदन  का  15  1975  के  इंडियन  एक्सप्रैस में  छपे  इस  समाचार  की

 आकृष्ट करना  चाहता  हं  जिसमें  कहा  गया  है  कि  केन्द्र  उत्तर  प्रदेश  के  घाटे  का  बजट  पर

 वाहन  कर  लेगी  |  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  केन्द्र  सरकार  के  बिहार या  उत्तर  प्रदेश  के  घाटे  का  बजट

 वाहन  करने  का  श्रमिकों है  ?  इस  संबंध  में
 '

 झाप  की  क्या  राय  है  ?

 वर्ष  1975-76  के  गुजरात  बजट  के  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  की  पृष्ठ  संख्या  4
 पर  गया  है

 कि  राजस्व  व्यय  में  105. 38  लाख  रुपये  की  कमी  की  गई  है  क्योंकि  नये  कार्यों पर  मितव्ययता

 की  दृष्टि से  खर्च  करना  बंद  कर  दिया गयां  है  ।  वर्ष  1974-75  में  जब  भीष्म  सुखा  पड़ा
 तो

 भी  गुजरात  में नए  कार्यों  पर  होने  वाला  व्यय  बन्द  कर  दिया गया  जिसके  परिणामस्वरूप

 105.38  लाख  रुपये की  धनराशि  वापिस  लौटाई  गई  थी  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं

 कि  क्या  अरब  नये  पर  लगाई गई  रोक  समाप्त कर  दी  गई  है  ?  मेरा  यह  सब  कुछ  कहने का  ताइपे

 यह  है  कि  गुजरात  राज्य  को  शौर  अधिक  वित्तीय  सहायता दी  जानी  चाहिए  ।  कौर  यही  बात

 गुजरात
 के  भूतपूर्व  मुख्यमंत्री  श्री  श्रोता  तथा  कांग्रेस  अध्यक्ष  श्री  सोलंकी  द्वारा

 भी  कही  गई  है  ।

 द्वितीय  वेतन  देसाई  ७ अयोग  ने  राज्य  कर्मचारियों  के  लिये  पुनरीक्षित

 मानों  की  सिफारिश की  बजट  में  इसके  लिए  केवल  10  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  जबकि

 इस  कामे पर  25-30  करोड़  रूपये  लगेंगे  ।  यह  शेष  धनराशि  कहां  से  निंदा

 योजना  के  कार्य  की  कौर  भी  उचित  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।  वी  odto  जॉन  समिति  की  रिपोर्ट

 भी  शीघ्र  प्रकाशित की  जानी  चाहिए  ।  जिला  तथा  ताल्लुक  पंचायतों  के  लिए  सदस्य  मनोनीत

 करने  की  बात  भी  कही  जा  रही  यह  प्रथा  बहुत ही  खतरनाक सिद्ध  हो  सकती  है  ।  इसी  प्रकार

 ग्रहमदाबाद  की  सूनी  वस्त्र  मिलों  में  काम  करनें  वाले  श्रमिकों  के  समक्ष  भी  बहुत  सी  कठिनाइयां

 उन्हें दूर  करने  के  लिए  भी  उचित  कदम  उठाये  जाने  चाहिएं  ।  शझ्रहमदाबाद  नगरपालिका  परिवहन  सेवा

 के  fac  ्र  झंघिक  केन्द्रीय  सहायता  दी  जानी  चाहिए  ।  गुजरात  के  पंचम हाल  की  स्थिति  सुधारने

 आदिवासियों
 के  उत्थान  के  लिए  भी  उपयुक्त  कदम  उठायें  जाने  चाहिए  मुझे  आशा  है

 कि  गुजरात  के  लोगों  की  कठिनाईयों  को  दुर  करने  के  लिए  सरकार  बजट  में  उपयुक्त  व्यवस्था

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka):  |  just  want  to  mention  two  or  three  points.
 Last  time  when  the  meeting  of  Gujarat  Consultative  Committee  was  called,  |
 raised  the  issue  of  early  elections  in  Gujarat  but  when  I  failed  to  get  a  clear  assur-
 ance  -from  Home  Minister  I  resigned  from  the  Membership  of  the  Committee.
 When  my  other  friends  of  Opposition  raised  the  issue  of  drought  in  Gujare  the
 Prime  Minister  refuted  the  charge  that  opposition  is  carrying  out  false  propaganda

 to  mislead  the  public  and  situation  in  Gujarat  is  quite  normal.  Now  when  ‘we
 are  demanding  that  elections  should  be  held  in  Gujarat,  Home  Minister  has  come
 out  with  the  excuse  t  hat  due  to  serious  drought  in  the  state  many  people  have  mig- tated  to  other  places  and  hence  elections  cannot  be  held‘under  such  circumstances. The  fact  is-that  electio  ns  are  being  postponed  simply  for  the  convenience  of  Congress.
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 Party.  We  want  that  Gujarat  should’  be  done  away  with  President’s  Rule  and

 elections  should  be  held  soon

 In  accordance  with  the  figures  and  informations  as  provided  by  the  Govern-

 In-  Kutch  itself  out ment  it:is  clear  that  famine  conditions  are  there  in  Gujarat
 of  1,124  villages  1,118  are  famine  sticken  The  villages  of  Gujarat  where  more

 than  75  percent  of  crop  has  been  destroyed,  all  such  areas  should  be  declared

 as  famine  sticken

 The  attitude  which  sixth  Finance  Commission  has  adopted  about  famine,

 floods  and  other  natural  calamaties  should  be  changed  because  natural  calamaties

 do  not  come  according  to  the  average  formula  which  the  commission  takes  into

 consideration

 उपाध्यक्ष  महोदय  हमने  सात  मिनट  का  समय  निर्धारित  किया  है  ।  ama  उससे  अधिक

 समय  ले  लिया  है  ।

 Shri  Madhu  Limaye :  will  finish  my  speach  within  two  minutes  You

 should  change  the  recommendations  of  the  Sixth  Finance  Commis  ssion  Gujarat

 should  be  given  adequate  assistance  from  the  Central  Government  so  that  the

 state
 may

 face  this  crisis.

 The  relief  operations  should  continue  till  the  Kharif  crop  is  harvested.

 This  should  continue  upto  September.

 थी
 प्रणब  कुमार  नाज

 :
 जिन  सदस्यों  ने  गुजरात  बजट  पर  हुई  चर्चा  में  भाग  लिया  हैं

 मैं  उनका  झा भारी =  ।  मैं  एक-दो  बातें  कहूंगा  जिनका  कि  माननीय  सदस्यों  ने  उल्लेख  किया है

 अधिकतर  वहां  चुनाव  की  उल्लेख  किया  गया  है  ।  गुजरात  में  राष्ट्रपति  maa  की  अ्रवधि

 बढ़ाने के  लिए  सभी  में  एक  संकल्प  पेश  कियां  गया  था  |  माननीय  सदस्यों  कों उस  पर  भी  चर्चा

 करने का  अवसर  मिलना  था  ।  गह  मंत्री  ने  स्थिति  भी  स्पष्ट  कर  दी  थी  ।  उन्होंने  कहा  था  कि  राज्य

 में प्रभाव  तथा  सूखे  की  स्थिति  के  कारण  सारा  प्रशासन  राहत  कार्यों  में  लगा  न्  है  |  उन्होंन

 आश्वासन  था  कि  यथा  संभव  शोघ  राज्य  में  चुनाव  करायें  जायेंगे  ।  इस  संबंघ में  मैं  यह

 बता दूं
 कि  कुछ  माननीय  सदस्यों

 ने  प्राकृतिक  आपदाओं
 के  लिए  छठे  वित्त  आयोग  हारा  सहायता

 के  लिए  की  गई  सिफारिश  का  उल्लेख  किया  है  |  हमारा यह  ग्रनुभव  रहा
 है  कि  प्रत्येक  राज्य  में  सूखा

 बाढ़  राहत  wife के  लिए  दी  गई  सहायता  तदर्थ  उद्देश्यों  पर  व्यय  की  गई  है  ।  उस  धन  को

 अन्य  विकास  कार्यों  पर  व्यय  नहीं  किया  गया  ।  शायद इसी  कारण  से  छठे  वित्त  आयोग ने  इसे

 सामान्य  योजना  विकास
 का  एक  अंश  सानने  का  निर्णय  कियां  है

 ।  इस
 बात  पर  कई  बार

 चर्चा  हुई

 है  ।  ग्र  वित्त  मंत्री ने  aga  विचार  भी  प्रकट  किए  हैं  ।

 श्री  इच ०  एम०  पटेल
 :  उन्होंने  कहा कि

 वित्त  भ्रायोग ने
 इस  पर

 विचार  किया  है  और

 कहा है  कि  पहले  जो  धनराशि  इस  प्रयोजन के  लिये  व्यय  की  गई  वह  काफी  पट्टीं  थी  ।  क्या  aaa

 ग्रस्त  लोगो ंके  दुख  को  दूर  करने
 हेतु  कम  धनराशि  व्यय  करने  का

 कोई
 कारण  था  ?  यदि  आपकों

 रुपये
 की

 आवश्यकता  होती  है  art  केवल  करोड़  रूपए  दिये  जाते हैं  तो  शेष
 राशि  कहां  से  जायेगी ?

 श्री  प्रणब  कुमार  पार्को  मैंने  यह  नहीं  कहा  कि  धनराशि  पर्याप्त  थी  quar  नहीं  ।  मैंने

 तो  यह  बताया  है  कि  इसका  विकास  कार्यक्रमों  से  कहां  तक  संबंध था  ।  वित्त  आयोग  की  सिफारिश
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 के  श्रतुसार  गुजरात  को  4  करोड़  रुपये  की  धनराशि  दी  जानी  थी  ।  किन्तु  वहां  की  समस्या  की

 विशालता  को  देखते  हुए  सुखा-ग्रस्त  क्षेत्र  राहत  कार्यक्रम  क  अतिरिक्त  वहां  6  करोड़  रुपये  की

 धनराशि  दी  गई  15  करोड  पय  का  योजना  परिव्यय  दिया  गया  |  1975-16  बजट  के

 लिए  11.6  करोड़  रुपये  गए हैं  ।  ऐसा  नहीं  है  कि  राहत  या  प्राकृतिक  आपदाओं

 का  सामना  करने  के  लिए  उन्हें  पर्याप्त  धन  नहीं  दिया  जाएगा ।  प्रश्न यह  है  कि  उस  धनराशि  को

 कैसे  व्यय  करना है  क्या  उसका  संबंध  विकास  पहलू  से  जोड़ना है
 ?  भारत  सरकार  के  लिए

 जितना  भी  संभव  हो  पाया  उतना  उसने  गुजरात  पर  व्यय  किया  है  ।

 प्रश्न  पूछा  गया
 है  कि

 सुखा  राहत  के  लिए  वास्तविक  कार्यक्रम
 कया  है  ?  यहां  भी

 समय  पर  विचार  किया  जाता  है  ।  उदाहरण के  लिए  भ्र भाव ग्रस्त  ग्रामों  संख्या  8-3-75

 को  11,988  घोषित की  गई  थी  15-3-75 को  इनकी  संख्या  कर  दो  गई  ।  इसी  तरह

 कई  ग्न्य  बातों
 पर  भी

 ध्यान  दिया  गया  शौर
 उनको

 दी  जाने  वाली  सुविचारों  में  उत्तरोत्तर  वृद्धि

 की  गई  है  ।  मैं  यह  दावा  नहीं  करता  कि  समूचे  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  के  लिए  यह  पर्याप्त  होगा  |

 सीमित  संसाधनों  के  होते  हुए  अधिकतम  राहत  पहुंचाने  का  प्रयास  किया  जा  रहा  है  ।

 वित्तीय  प्रावधान  के  बारे में  श्री  मावलंकर  ने  कहा  है  कि  भारत  सरकार को  इस  पर

 अधिक धन  व्यय  करना  चाहिए  ।  मैंने इस  बारे  में  स्थिति  पहले ही  स्पष्ट कर  ली  है  ।

 गुजरात  राज्य  को  केन्द्रीय  सरकार  से  32  करोड़  रुपये  से  ग्रसित  धन  दिया  गया  है  |

 गत  ag  की  भांति  सहायता  के  रूप  में  दिया गया  है  ।  इसके  बावजूद  भी  राज्य  सरकार ग्र परं  संसाधन

 बढ़ा  पाई  है  शौर  इसके  फाल स्व लप  इस  वर्म  के  लिए  गुजरात  राज्य  की  वार्षिक  योजना  में  कुछ

 अधिक  प्रावधान  किया  जाएंगी  |

 अग्रिम  ऋण  को  बेटे  खाते  में  डालने  के  प्रश्न  पर  काफी  विवार  करना  होगा  ।  मैं  यहां

 स्पष्ट  रूप  से  नहीं  बता  सकता  कि  क्या  अग्रिम  ऋण  की  वह  धनराशि  बट्टे  खाते  में  डाल  दी  जाएगी
 ?

 स्थिति  पर  निर्भर  करता  है  ।

 श्री  पी०  जो०  मावलंकर  बिहार  तथा  उत्तर  प्रदेश  में  ऐसा  किया  गया  ह ैदै  ।  ऐसा  समाचार

 पत्तों  में  प्रकाशित  हमा  है  ।  मैं  इसे  was  ध्यान में  लाया  =}

 उपाध्यक्ष  महोदय  इस  बारे  वेदना  जी  ae  नहीं  बता  सकते  ।  जब  आप  यह  बात  उनके

 यान  में  लें  आये  है ंतो  वह  masa इस  पर  विचार  करेंगे  ।

 श्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  श्री  ara  भट्टाचार्य  ने  एक  सुझाव  दिया  है  ।  मैं  नहीं  जानता

 कि  बजट  को  मंत्रणा  समिति में  पेश  किये  जानें  का  कोई  उदाहरण  है  meat  नहीं  ।  गह  मंत्रालय

 से  संबद्ध  मंत्रणा  स्मिति  का  उद्देश्य  य  ता है  कि  जब  कोई  राज्य  राष्ट्रपति  शासन  के  अंतगर्त  होता

 है  तो  संसद  तथा  केन्द्रीय  प्रशासन  को  उस  राज्य  पर  निगरानी  रखनी  होती  ।  मझे  पता  नहीं  है  कि

 बजट  को  सभा  में  पेश  करने  से  पहले  क्या  उसे  किसी  समिति  में  भी  पेश  किया  जाता  है  ।

 = श्री  पटेल  ने  दो  या  तान  परियोजनाओं  का  उल्लेख  किया  म  उनका  बता  दना  चाहता

 हूं
 कि

 सरकार  नर्मदा  जल  विवाद  का  सीमित  समझौता  करके  गुजरात  के  हितों  की  उपेक्षा  नहीं  कर

 रही  है  ।
 हाथ  में  ली

 गई  परियोजनाओं
 पर  कार्य तेजी से  करने  के  लिए  ही  संबंधित  राज्य  सरकार

 से  सीमित  समझौता  किया  गया  है  ate मेरा  ख्याल  है  कि  यह  गुजरात  राज्य  के  लिए  wl
 जनक  होगा  |  यह  समझना  सही  नहीं

 है
 कि  चूंकि  वहां  कोई  लोकप्रिय  सरकार  नहीं  है  जत

 ध
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 विकास  परियोजनाओं  को  तब  तक  चालू  नहीं  किया  जाएगा  जब  तक  कि  वहां  कोई

 सरकार  नहीं  बन  जाती

 बजट पेश  करते  हुए  मैंने उन  विषयों  पर  काश डाला  है  जिन  में  सुधार  हुसना है  ।  राज्य

 में  औद्योगिक  प्रगति  हुई  है  ।  दो  नए  यूनिटों  की  स्थापना  के  फलस्वरूप  वहां  अधिक  बिजली  पैदा

 की
 गई  है

 ।
 औद्योगिक  स्थिति  में  सुधार हुआ  है

 निस्संदेह  कुछ  कठिनाइयां  भी  हैं  ।  राज्य के  oer  ही  क्षेत्रीय  विषमता  है  ।  माननीय

 सदस्य  ने  कच्छ  के  लोगों  को  कठिनाइयों  का  उल्लेख  किया है  ।  सौराष्ट्र  के  लोगों  की  कठिनाइयों

 का  भी  उल्लेख  किया  गया  है  ।'  सरकार  का  यही  प्रयास  है  कि  राज्यों-राज्यों  में  ही  नहीं  वरन

 प्रत्येक  राज्य  में  संतुलित  विकास हो  ।  गत  27  वर्षों  के  दौरान  हमने  इस  दिशा  में  प्रयास  किया
 तै

 है  पौर  अगले 27  वर्षों  में  भी  हम  कुछ  करने  कीं  ara  करते  ण

 मड  आशा  है  कि  राज्य  प्रशासन  भी  इन  बातों  पर  ध्यान  कुछ  सौराष्ट्र

 की  जरूरतों  पर  विशेष  ध्यान  दिया  जायेगा  ।

 श्री  नटवर  लाल  पटेल  ७ eon  ल्लीजीने  WH  बात  का  उत्तर  नहीं  दिया  ।  राहत  कार्य  में  लगे

 लोगों को  3  रुपये  भी  नहीं  दिये  जा  रहे
 x

 आठ  घंटें  कार्य  करने  के  go  प्रतिशत  श्रमिकों  को

 2  रुपये  प्रतिदिन  दिये  जा  रहे  हैं  ।  स्वागत  उनका  क्या  किया  है  ?

 श्री  के०एस०  चावड़ा  :  कहा  गया  है  कि  सरकार एक  हरिजन  विकास  निगम  स्थापित  करने जा

 रही है  ।  मैं  जानना  चाहता हूं  कि  बजट  में  इसके  कितना  प्रावधान रखा  गया  है  ।

 श्री  एच०  एस०  पटेल  :  मैंने  ग्रसने  भाषण  में
 शिक्षा  का  उल्लेख क्या  है  ।  गुजरात  राज्य  को

 शिक्षा  संबंधी  योजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  के  तब  तक  प्रतीक्षा  नहीं  करनी  चाहिए  जब  तक

 कि  वहां  निर्वाचित सरकार  न  बन  जाए  ।  सरकार  ने  वी  ०वी  ०  जॉन  समिति  का  प्रतिवेदन  शी  प्रकाशित

 नहीं  किया  है  ।

 श्री  डी०पी०  जडेजा  मैंने  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  विकास  बोर्ड  का  उल्लेख  किया  था  ।  इस

 बारे  में  कुछ  भी  नहीं  कहा  गया  है  ।  मैंने  यह  भी  कहा था  कि  कमी  वाले  क्षेत्रों में  श्रमिकों  को

 सस्ता  तथा  जानवरों  के  लिए  चारा  सप्लाई  किया  चाहिए  ॥

 श्री  पी०  जी ०  मावलंकर :  भारत  सरकार ने  कहा  है  कि  देश  के  चार  महानगरों में  लोक

 बहन  प्रणाली  को  सहायता  दी  जायेगी  ।  मद्रास  और  दिल्‍ली  को  इस  तरह की  सहायता

 दी  गई  है  को  ऐसी  सहायता  क्यों  नहीं  दी  जा  रही है  ?

 श्री  प्रणव  कुमार  आपने अपने  प्रशन  का  स्वयं  उत्तर
 दे  दिया है

 ।  सरकार का  निर्णय

 केवल  इन  चार  नगरों  को  इस  तरह  की  सहायता  देने  का  है
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अनुपूरक मांगों  के  संबंध  .
 अध्यक्ष  महोदय ने  राज  सुबह  घोषणा  की

 है  कि  श्री  संविधान  दारा  उठाई  गई  बातों  के  उत्तर  में  सरकार मांग  संख्या  49  को  शद्धिपत्

 करके  वापस
 ले

 लेगी
 ।

 जब  मैं  अनुपूरक  मांगों  को  मतदान  के  रखूंगा  तो  उसमें
 मैं

 मांग

 संख्या  49
 का  उल्लेख नहीं

 करूंगा  ।

 श्री  पी०
 जी०  मावलंकर

 :  मेरे  कटौती
 प्रस्ताव  संख्या  10

 को  पृथक  से  पेश  किया जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न है
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 चुनाव  भिषेक कें  अन्तत  लेखानुदान  की  में  एक  रुपया  कम  किया

 विधान  सभा  के  चुनावਂ  जल्दी  करने  में

 लोक  सभा  में  मत-विभाजन  gat

 The  Lok  Sabha  divided.

 पक्ष में  13...  Ayes  13

 में  60  Noes  60

 पक्ष  में  हम  श्री  भट्टाचार्य  तथा  श्री  श्याम नन्दन  मिलन का  मत  भी  जोड़  सकते  हैं  ।  इस  प्रकारਂ

 पक्ष में  15  तथा  विपक्ष  में  60  मत  होते  हैं  ।  कठौती  प्रस्ताव  अस्वीकृत  हो  गया  है  +

 प्रस्ताव  श्रेणीकृत  मुन्ना
 The  motion  was  negatived

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  wa  मैं  श्री  पी०जी०  मावलंकर  का  कटौती  प्रस्ताव  संख्या  10  को

 सभा  में  मत-विभाजन  के  लिये  पेश  करता  हूं  !

 प्रश्न  है  —

 झ्ापदाओओं  के  कारण  राहतਂ  शीर्षक  के  अन्तर्गत  लेखानुदान  की  मांग  में

 एक  रुपया  कम  किया  जाए  ।''

 में  सूखा  राहत  कार्यों  के  लिए  जनता  कों  तत्काल  भ्र ौर  पर्याप्त  मादा  में  वित्तीय

 सहायता  देने  में  अ्रसफलता  1]

 लोक  सभा  में  मत  विभाजन  ह

 The  Lok  Sabha  divided

 पक्ष में  16  Ayes  16

 विपक्ष  में  58  Noes  58

 रस्ता  स्वीकृत  ह
 The  motion  was  negatived

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मैं  शेष  कठौती  प्रस्तावों  को  सभा  के  मतदान  के  लिखे  पेश  करूंगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  कटौती  प्रस्ताव  मतदान  के  लिए  रखे  गये  तथा  स्वीकृत  हुए  ।

 The  cut  motions  were  put  and  negatived

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  गुजरात  के  बारे  निम्नलिखित  लखानुदानों  की  मांगें  मतदान

 क  लिए  रखी  गईं  तथा स्वीकृत  हुई
 The  following  demands  for  vote  on  Account  in  respect  of  Gujarat  were  put

 and_sdopted
 te श्रेय |  तक  एस्की

 i  is i  ee

 पंजी  रुपये
 2.  मि  परिषद

 3.  निर्वाचन
 नयन  ee  दर  ग  is
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 ना  न  मलिक  किलिक  क  काक  हक  क  क  कि  अ  न  कि  कत  क  ल  मक  क

 पूंजी  रुपये

 5.  सामान्य  प्रशासन  विभाग

 6.
 श्रमिक  सलाह  तथा  सांख्यिकीय

 7.  सामान्य  प्रशासन  विभाग  से  संबंधित  अन्य  व्यय  1,000

 8.  faa  विभाग

 9  क्र  संग्रहण  प्रभार

 10  राजकोष  तथा  लेखा  प्रशासन

 11  पेंशन  तथा  wet  सेवा  नि  लाभ

 12  वित्त  विभाग  से  संबंधित  अन्य  व्यय  16,  14,000

 14  fata  विभाग

 15.  न्याय  प्रशासन

 16.  विधि  विभाग  से  संबधित  अन्य  er  11,51,000

 17  aia  तथा  सिविल  पूति  विभाग

 18.  सिविल  पूर्ति

 19  खाद्य  तथा  पोषाहार  68,  35.4  2,000

 20.  eta  तथा  सिविल  पूति  विभाग  से  संबद्ध  अन्य  व्यय  .  .  6,15,000

 22.  राज्य  विधान  मण्डल  क  ग  .  cd

 23  गुजरात  विधान  asa  सचिवालय  के  सरकारी  केसरी  क्त

 ee  अग्रिम  94,000

 24  qa  nic  सहकारिता  विभाग

 25  सहकारिता  55,03,000

 कृषि 26  63,78,000

 27  ae  सिचाई  afi  संरक्षण  ग्रोवर  क्षेत्र  कास  30,  88,000

 28  पर  पालल  alc डेरी  विकास  6,  67,006

 29  मीन

 30  वन  31,86,000

 31  बत  तौर  सहकारिता  विभाग  से  संबद्ध  अन्य बध  40,  38,  000

 3  शिक्षा  और  श्रम  विभाग

 B34  राज्य  उत्पाद-शुल्क

 c 3  उ  शिक्षा  50,  000

 36  eer श्रम  और  रोजगार

 3 uJ  7  सामाजिक  सुरक्षा  तौर  कल्याण  4,  है  9,000

 38.
 शिक्षा  बौर  श्रम  विभाग  से  संबद्ध  प्राय  व्यय  37,63,000

 39  ig  fart  es

 40.
 करें  संग्रहण  प्रभार

 an rt  RY  Se  ne  tN  ey  ryt  res
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 पंजी  रुपये

 41.  पलिस
 mat

 42  जल

 43  प्रचार  पर्यटन

 44.  गृह  विभाग  से  संबंधित  अन्य  व्यय  82,  27,000

 45.  खान  wit  विद्युत  विभाग

 46  कर  संग्रहण  प्रभार  खान  शर  विदित  .

 47  स्टेशनरी प्रिटी

 48  उद्योग  24,  94,000

 49.  खाने खनिज

 50.
 विद्युत  परियोजनाओं  कै  कै

 51.
 खान  ate  विद्युत  विभाग  द  संबंध  प  cea  साय  16,072.  000

 52  पंचायत  शौर  स्वास्थ्य  विभाग

 53  सामुदायिक  विकास  का

 54  चिकित्सा

 55  परिवार  नियोजन  बणा

 56  लोक  स्वास्थ्य  63,  25,000

 57  नगर  विकास  42,000

 58.  पंचायती  राज  me  ree

 59.  पंचायतों  कौर  स्वास्थ्य  विभाग  न  संबद्ध  wey  64,  67,000

 61  बणा लोक  निर्माण  विभाग

 62  गर-रिहायशी  इमारतें  65,  80,000

 3.  अब्बास  98,  98,000

 64  सिचाई  और  भू-संरक्षण  20,417,  83,000
 प् 6  ,  बन्दरगाह  29,  20,000

 66  सड़कें  ौर  पल  e  2,76,94,000

 6  गुजरात  पूंजीगत  निर्माण  योजना  ी  56,  67,000

 68  लोक  निर्माण  विभाग से  संबंधित  अन्य  व्यय  52,01,000

 70  राजस्व  विभाग  ह

 71.  कर  संग्रहण  प्रभार  ऋण

 72  जिला  प्रशासन

 /  3.  दैवी  विपत्तियों  के  कारण  राहत  सहायता  2,  30,  00,000
 74  डॉग  -  जिला  2,81,000
 75  क्षति तपती  ste  समनुदेशन  8,34,000
 76

 राजस्व  विभाग  से  बंधित  अन्य  व्यय  58,  78,000

 —
 ण
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 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  गुजरात  के  बारे  में  निम्नलिखित  अनुदानों  को  अनुपूरक  मांगें

 aaa  के  लिए  रखी गई  att  स्वीकृत हुई
 ।

 The  following  Supplementary  demands  of  grants  in  respect  of  Gujarat  were

 put  to  vote  and  adopted

 ee  ह

 शासक

 — ee

 ne  e's  क

 पंजी  रुपये

 विविध  सामान्य  सेवायें  प्रशासन

 लीला 11  सामाजिक  सुरक्षा  शौर  कल्याण  प्रशासन

 14  प्राचीन  सलाह  ५ ौर  संकलन

 17  बिन्नी  कर  ह

 21  वित्त  विभाग

 22  राजकोष  लेखा  प्रशासन

 23  पेंशन  और  अरन्य  सेवा  निवासी  ara

 शिक्षा  उपकर  का  संग्रह

 वित्त  विभाग  अयोजन  तंत्र

 28  भारतीय  भागीदारी  स्रधिनियम  और  सामान्य  बीमा  के  प्रशासन  ह

 33  क न्याय  प्रशासन

 35  wa  प्रशासनिक  सेवायें

 38  fafa  विभाग  में  सरकारी  कर्मचारियों  eT  ऋण  अर  अग्रिम  1,55,000

 40  सिविल

 41  खाद्य  wax  सिविल  सप्लाई  विभाग

 42,  5,63,000 खाद्य  अर  पोषाहार  शौर  सिविल  सम्मान

 49  सामाजिक  सुरक्षा  ग्रोवर  कल्याण  वन  ौर  सहकारिता
 का

 53  सहकारिता  वन  और  सहकारिता  1,77,000

 8,18,13,000 55  कृषि  वन  और  विभाग

 56  लघु  सिचाई  कमी  संरक्षण  भ्र  क्षेत्र  विकास  वन  और  सह

 करता  विभाग )  1:33,  00,000

 8  डेरी  विकास  ऋण

 59  मत्स्य  पालन

 60  1,000

 63  राज्य  उत्पादन  शल्क

 65  शिक्षा  भर  श्रम  विभाग

 66  शिक्षा

 न

 7/Lok  Sabha/75—20
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 af

 पूंजी  रुपये

 69  ग्रा वास  10,00,000

 71  सामाजिक  सुरक्षा  शौर  कल्याण  (Fae  अर  श्रम

 +

 15,  00,000

 72  शिक्षा  ग्रोवर  श्रम  विभाग  आयोजन  तंत्र

 ay  पर 74  मोटर  mf  ab  कर

 75  वस्तु ग्र ों  wit  सेवाओं प  र  अरन्य  कर  कौर  शुल्क

 76  गह  विभाग

 प्  पलिस

 78  जल

 79  अन्य  प्रशासनिक  सेवायें

 82  सामाजिक  सुरक्षा  we  कल्याण
 c

 84  पर्यटन

 86  वस्तुओं  भ्र ौर  सेवायों  पर  अरन्य  श्र  शुल्क  खान  ौर

 बिजली  विभाग )  णा

 87.  लखन  सामग्री  कौर  मुद्रण

 88.  पेंशन  ग्रोवर  ग्रन्थ  सेवानिवृत्ति  लाभ  खान

 न

 बिजली

 विभाग  का

 90.  खान  कौर  बिजली  faa

 94  उद्योग  17,40,000

 97  विद्युत  परियोजनाओं  .  5,00,00,000

 105.  पंचायत  शौर  स्वास्थ्य  विभाग  यामा

 107.  चिकित्सा

 108.  परिवार  नियोजन

 110.  नगरीय  विकास  कौर  स्वास्थ्य  00,000

 113.  पंचायत  श्प्रौर  स्वास्थ्य  विभाग  प्रायोजन  तंत्न

 116  पंचायत  सनौर  स्वास्थ्य  विभाग  में  सरकारी  कर्मचारियों  को  ऋण

 और  अग्रिम  15,  48,000
 119  न्य  प्रशासनिक  सेवायें  निर्माण  30,  00,000
 120  श्रीवास  निर्माण  06,  34,000
 122  लोक  निर्माण  विभाग

 124  सिचाई  1  2,  76,  76,000
 125  बन्दरगाह  00,000
 126.  लग  क्लब

 127.  क  कौर  पल  2.35,  00,000
 128.  गुजरात  राजधानी  निर्माण  प्रौढ़ता  33,  00,000
 131.

 ee

 लोक  निर्माण  विभाग  में  सरकारी  कर्मचारियों  को  ऋण  WT  अग्रिम  10,  15,000
 पिए ——— snaREE ner  er
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 )

 ee

 रुपये

 132  भ-राज  ग्रीन

 137  जिला  प्रशासन

 138.  विविध  र  सामान्य  सवाल  विभाग )
 139.  शहरी  विकास

 140.  सामाजिक  सुरक्षा  कौर  कल्याण

 141.  35,00,000 दनो  विपत्तियों  के  कारण  राहत

 142.  हग्स  जिला

 144.
 स्तिति  एयर  समर्पण  (arate  )

 10,00,000

 146.  राजस्व  विभाग  में  सरकारी  कर्मचारियों  को  ऋण  और  afin  2,00,000

 गुजरात  विनियोग  1975

 GUJARAT  APPROPRIATION  (VOTE  ON  ACCOUNT)  BILL,  1975

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  प्रणब  कुमार  मखर्जी )  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  वित्तीय

 वर्ष  1975-76  के  एक  भाग  की  सेवाशर्तों  के  लिए  ग़  रात  राज्य  की  आकस्मिक  निधि  से  कतिपय  राशियों

 को  निकालने  का  उपबन्ध  करने  जले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  श्नेमति  दी  जायें  ।

 श्री  पील  सोदी  यथा  संशोधित

 उपाध्यक्ष  महोदय  mal  नहीं  ।  प्रश्न  यह  है

 वित्तीय वर्ष  1975-76  से  एक  भाग  की  ara के  लिए  गुजरात  राज्य  की  आकस्मिक झ

 निधि  से  कतिपय  राशियों  की  निकालने  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने

 को  अनुमति  दी  जाये  द्

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हमा
 The  motion  was  adopted

 श्री  प्रणब  सुर्जो  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 श्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 कि  वित्तीय  वह  1975-76  के  एक  भाग  की  सेवाओं

 लकी

 राजर ४
 कि  दि  त  राज्य  की  fea

 निधि से  कतिपय  राशियों  को  निकालने  का  उपबन्ध  करने  वाले टि विधेयक  पर  विचार
 किया

 जाये

 उपाध्यक्ष  महोदय
 थ  प्रश्न  यह  है

 वित्तीय  वर्ष  1975-76  के  एक  भाग  की  सेवाश्रों के के  fay  गजरात  राज्य  की  झ्राकस्मिक

 निधि  से  कतिपय  राशियों  को  निकालने  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  16.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हथ ब्ट्  व  a: अप  ॥

 The  motion  was  adopted
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  हम  विधेयक पर  खण्डवार  विचार  करेंगे  ।

 यह  है
 :

 खण्ड  2  और  3,  खण्ड  1,  श्रधिनियमत्त  सुत्र  ौर  ada  विधेयक  का  रंग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 The  motion  was  adopted

 खण्ड  2,  खण्ड  1,  अधिनियम  ga  श्र  विधेयक  का

 नाम  विधेयक  से  जोड़े  गये  ।

 Clause  2,  3,  the  Schedule,  Clause  1,  the  Enacting  Formula,
 the  Title  were  added  to  the  Bill

 श्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 कि  विधेयक  पास  किया  जाये  2.0

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न यह  है
 कि  विधेयक  पास  किया  जाये  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 The  motion  was  adopted

 गुजरात  विनियोग  1975

 GUJARAT  APPROPRIATION  BILL,  1975:

 श्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  वित्तीय  वर्ष  1975-76  की  सेवाओं  के

 लिये  गुजरात  राज्य  की  संचित  निधि  से  कतिपय  राशियों  के  संदाय  शौर  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने

 वाले  यथा  संशोधित  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  ड्राप  कृपया  शुद्धियों को  पढ़िये  ।

 श्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  :  शुद्धियां  इस  प्रकार

 1.  पृष्ठ  1,  खण्ड  2  के  सीमांतक  शीर्षक

 रुपये  66,000"  के  स्वान  पर  रुपये  57,70,13,000”  पाए  |

 2.  पृष्ठ  1,  पंक्तियां  6  अर  7

 सत्तावन  इकहत्तर  लाख  कौर  छियासठ  हजार  रुपये  के  स्थान  पर  करोड़

 सत्तर  लाख  अर  सत्तर  हजार  रुपये  पढ़िए  |

 3.  पृष्ठ  3,  पंक्तियां  16  से  18  का  लोप  कीजिए

 संख्या  49  से  सम्बन्धित )

 4.  पृष्ठ  5,  पंक्ति  34  से  सम्बन्धित  )

 "56,500, 98, 000''  के  स्थान  पर  56,49,  49, 0 00  पढ़िए  |

 के  स्थान  पर  “57,70,17,000"  पढ़िए  |

 att  पीलू  मोदी  :
 यह  बहुत  नीरस  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 वित्तीय वर्ष  1974-75  की  aaa के  लिये  गुजरात राज्य  की  संचित  निधि से  कतिपय

 152



 \
 ( 30

 18
 96  नरी  )  गुजरात  1975-76

 राशियों  के  संदाय  कौर  विनियोग  को  प्राधिकृत ਂ  करने  वाले  यथा  संशोधित  विधेयक  at  पुरःस्थापित

 करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  चय  ।

 The  motion
 was  adopted.

 श्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  :  मैं
 यथा

 संशोधित  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 वित्तीय  वर्ष  1974-75  की  सेवाओं  के  लिये  गुजरात  राज्य  की  संचित  निधि  से  कतिपय

 राशियों  के  संदाय  और  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।”

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 वित्तीय वर्ष  1974-75 की  सेवाओं के  लिये  गुजरात  राज्य  की  संचित  निधि  से  कतिपय

 राशियों  के  संदाय  कौर  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  पै

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 The  motion  was  adopted.

 उपाध्यक्ष  सही दय
 :  हम  खण्डवार विचार  करते  हैं  ।

 खण्ड  2,  यथा  खण्ड  3  यथा  खण्ड  1,  अधिनियमन  सुत्र

 अर  शीर्षक  विधेयक  का  भाग  माने  जायें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हसा  |

 The  motion  was  adopted.

 खंड  2,  यथा  खंड  3,  अनुरस  यथा  खण्ड  1,  अधिनियमन

 सूत्र  कौर  शीर्षक  विधेयक  से  जोड़े  गए  ।

 Clause  2  as  corrected,  clause  3  the  Schedule  as  corrected,  clause  1  the

 enaciing  formula,  the  title  were  added  to  the  Bill

 श्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  :  प्रस्ताव करता  हूं  :

 विधेयक  संशोधित  रूप  में  पास  किया  जाये  ।''

 महोदय  '  प्रश्न  यह  है

 विधेयक  यथा  संशोधित  रूप  में  पास  किया  जाये  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुरैरा  ।

 The  motion  was  adopted

 श्री  मन्त्री  महोदय  के
 व्यवहार

 की  मैं  सराहना  करता  हूं  ।  उन्होंने  हमारे  सुझाव
 मान  कर  संशोधन  कर  fat  ।  यह  लोकतंत्र  के  लिये  बहुत  अच्छी  बात  है  ।

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  हम  उपाध्यक्ष  महोदय  की  सराहना  करते  हैं  कि  उन्होंने  च श्रच्छ  ढंग

 से  हमारी  बात  मान  ली  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 मैं  भी  ग्रुप  लोगों  के  साथ  हूं  ।  सभा के  लिये  यह  एक  खुशी  का  दिन  है  ।

 यहां  *एक  ने  कही  दूसरे  ने  मानीਂ  वाली  बात  चरितार्थ  हुई  है  ।
 कोई  भी  झूठी  मर्यादा  का  अवलम्बन

 लेकर  जिद  पर  नहीं  बड़ा  ।  इस  लोकतंत्र
 में  यह

 सभा  प्रभुसत्ता  सम्पन्न है  |  यह  सिद्ध  हो  गया  है  |



 1,  1975-76  March  21,  1975
 Gujarat

 Budge i  ne

 द्रव  हम  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  को  लेंगे  ।:  डा  «  लक्ष्मीनारायण उपाध्यक्ष  महोदय  :

 पांडे  यहां  नहीं  हैं  ।  उनका  विधेयक  नहीं  पुर:स्थापित  जायेगा  |

 संविधान  विधेयक

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)  BILL

 अनुच्छेद  101,102  शादी  का  संशोधन

 महोदय  :  श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  द्वारा  7  1975  को  पेश  किये  गये  इस

 प्रस्ताव  पर  सभा  में  ह ««  चर्चा  की  जायेगी

 भारत  के  संविधान  में  शौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।

 पिछली  बार  श्री  प्रिय  a N जन दास  मुंशी  इस  प्रस्ताव  पर  बोले  थे
 ।.  उन्होंने  लिखा  है  कि  उनकी

 तबीयतਂ  ठीक  नहीं  तौर  दे  अपना  भाषण  जारी  नहीं  रख  सकते  ।  यह  माना  कि  उन्होंने

 अपना  भाषण  समाप्त कर  दिया  है  ।

 श्री  मूलचन्द  डाग  :.  कया  इससे  यह  माना  जाये  कि  राधे  धंटे  की  चर्चा  6  बजे  होगी  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  सभा  अन्यथा  निर्णय  न  तो  हमें  की  हार्यावाही  पुरी

 करनी  होगी  |

 श्री  के०  गोपाल  मैं  विधायक  की  भावना  का  तो  ग्राहक  करता  हूं  लेकिन  पूरे  विधेयक

 का  समर्थन नहीं  करता  ।  खण्ड  3  के  भाग  (ii)  के  मैं  पक्ष में  नहीं हूं  ।

 जो  लोग  विधान  पंचायत  या  नगरपालिकाओं  में  चने  जाते  हैं  उन्हें  भी  जीवत  निर्वाह

 के  लिय  किसी  न  किसी  काम  की  आवश्यकता  होती
 है  ।  मेरे  मित्र  ने

 कहा  है  कि  वकीलों  a

 अध्यापकों  अपना  व्यवसाय  जारी  नहीं  रखना  चाहिए  ।  लेकिन  उन्होंने  ्य  नहीं  कहा  कि  जिस

 के  पास  बहुत  अधिक  सम्पत्ति  है  या  जिसका  बड़ा  कारोबार  है  उसे  भी  छोड़  दिया  जाना  हमारे

 देश  में  परिस्थितियां  ऐसी  हैं  कि  जो  सदस्य  चुने  जाते  उनका  भविष्य  सुनिश्चित  नहीं  होता  ।  पांच

 वर्ष  के  बाद  उन्हें फिर  रोजी-रोटी  के  प्रश्न  का  करना  होता  है  |

 खण्ड  (il)  में  दल-बदलने  के  बारे  करी  जाने  वाली  कार्यवाही  का  प्रस्ताव  है  मैं  इस  बात

 से  सहमत हूं  ।  इसके  लिये  एक  संसदीय  समिति  भी  बनाई  गई  है  ।  जो  व्यक्ति  दल-बदलता  है  उसे
 Len

 सदस्यता  से  हटा  दिया  जाना  चाहिए  तौर  किसी  सरकारी  पद  उसकी  नियुक्ति  भी  होनी

 चाहिए  ।

 फिर  यह  कहा  गया  है  कि  यदि  कोई  सदस्य  1  वर्ष  तक  किसी  समिति  की  बैठक  में  भाग  नहीं  लेता

 तो  उसे  भी  सभा  की  सदस्यता  से  हटा  दिया  जायें  ।  लेकिन  कई  ऐसी  समितियां  हैं  जिनकी  बैठकें  ही

 बहुत  कम  होती  हैं  कई  समितियों  जैसे  किक  पैसेंजर  वेलफेयर  की  बैठक  दो  तीन  वर्ष  से

 नहीं  हुई  ।  होना  यह  चाहिए  कि  जो  सदस्य  कमेटी  की  बैठक  में  दो  तीन  बार  उपस्थित  नहीं  होता तो  उसे

 सदस्यता से  हटा  दिया  जायें  ।  इन  शब्दों  के
 साथ

 मैं
 विधेयक

 का  समर्थन हूं  ।

 थ्री  एस०  पीं०  भटटाचार्य  :
 मैं

 इस
 विधेयक

 का  विरोध  करता  हूं
 ।

 wal  बहुत  सी  बातें  की  जानी  हैं  ।  यह  विधेयक  लोकतंत्र  पद्धति  के  विरुद्ध  हैं  क्योंकिਂ

 डाक्टरों  आदि  जैसे  महत्वपूर्ण  व्यक्तियों  को  उस  समय  अरपना  व्यवसाय  छोड़ने  के  लिये  कहा
 गया  है  जब  वे  सदस्य  निर्वाचित  हो  जायें  ।  यह  अव्पावहा है  ।  राज  लोकतन्त्र-प्राम  जनता  के  हित  में

 नहीं  चल  रहा  ।
 विभिनन  वर्गों

 की
 झाय  में  बहुत  समानता  है  ।  बढ़  रहे  बेकारी बढ़  रही  है  ।

 क  2.  4
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 ट्  मूल  समस्याओं का  सामना  करना  है
 ।  निर्धनता  की  समस्या  as  रही  बेकारी है

 हमें  बेकारी  बढ़ाने  में  योगदान  नहीं देन ना  केवल  बड़े  बड़े  काला  बाजार  करने

 वालों  को  लाभ  मिल  रहा  है  ।

 संविधान  में  इस  संशोधन  के  करने से  कोई  लाभ  नहीं  होते  वाला  ।  मैं  विधेयक  का  पूरा  विरोध

 करता  ह  |

 Shri  M.  C.  Daga  (Pali):  I  have  failed  to  understand  the.  purpose  behind

 this  Bill  He  perhaps  wants  to  suggest  ‘that  engineers,  doctors  lawyers  may
 be  debarred  from  entering  politics  and  getting  themselves  elected  to  the  Parlia-

 ment  and  other  legislative  bodies

 We  have  many  eminent  persons  in  this  House  hke  Shri  Saive  Stephen

 K.  L.  Rao  eic Mahajan,  D1  They  are  performing  their  duties  diligently  and

 honestly  If  this  Bill  is  passed  such  experts  will  not  be  with  us  in  this  august

 House

 So  far  as  loyalty  to  the  Parliament  is  concerned,  1  am  in  total  agreement

 with  Shri  Munshi  A  joint  committee  has  also  been  constituted  to.deal  with  this

 subject  There  are  many  aspects  of  this  problem.  A  political  party  makes  tall

 claims  in  its  election  manifests  but  after  elections  are  over  it  does  not  stick  to  its

 programme  and  out  of  disgust  some  member  leaves  the  party.  Will  you  call  it

 defection  ?  Then  suppose  al}  the  members  of  a  party  enter  some  oiher  party,  will

 it  also  be  defection

 This  subject  should  be  left  to  the  peop!  They  can  judge  the  -habitual

 defectors  Only  they  can  decide  the  punishment  for  him  I  think  Shri  Munshi’s

 Bill  is  in  complete  and  there  is  no  use  discussing  it

 Secondly  Shri  Munshi  has  suggested  that  a  member,  who  does  not  attend

 the  committee  meetings,  should  be  disqualified.  Supposing  a  member  of  Parlia-

 ment  15  a  member  of  many  committees  it  is  clear  he  will  not  be  able  to  attend

 meetings  of  all  the  committees  I,  therefore,  oppose  this  Bill

 This  feeling  has  gained  ground  that  a  member,  who  speaks  during  the  zero

 hour,  is  more  active  But  a  silent  member  may  contribute  much  to  the  Parliament

 The  Members  who  speak  loudly  and  repeatingly  interrupt,  figure  prominently  in

 new:  papers  In  fact  their  contribution  towards  their  country  is  zero

 .  80  1  request  the  hon.  Member  to  withdraw
 his  3ill.

 श्री
 जे०  माता  सोलर  )  मुझे  प्राइवेट  है  कि  श्री

 मुंशी  ऊँ
 जैसे  नेता  ऐसा  विधेयक

 लाये
 हैं

 इस  विधेयक तीन  बातें  हैं  * ee

 )  भ्रध्यापकों ,  इंजीनियरों  पेशेवर  लोग  इस  सभा  की  सदस्यता

 के  लिये  प्रयास न  करें  ।

 दल  बदलावों को  इस  सभा  की  सदस्यता  से  हटा  दिया  जाये
 ।

 जो  संसदीय  दलों में  उन्हें  भी  से  कर  दिया  जाये  ।
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 मैं  श्री  मुंशी  को  याद  दिलाना  चाहता  हूं  कि  शीशे  के  घर  में  बैठकर  दूसरों  के  घरों  पर
 पत्थर  न

 बरसों  |  यदि  उनकी  बात  मान  ली  जाये  तो  सभा  में  केवल  92  सदस्य  रह  पायेंगे  क्योंकि  वही  राजनीति

 र  सामाजिक  कार्यकर्त्ता  हैं  ।  सभा  में  कांग्रेस  का  बहुमत  समाप्त  हो  जायेगा  ।  क्या  लोकतन्त्र  में  यह

 संभव  है  कि  इन  व्यवसायों  में  लगे  लोगों  का  सभा  में  प्रतिनिधित्व  ही  न  A?  लोकतंत्र  में  ऐसा  नहीं  हो

 सकता  |  सभी  को  प्रतिनिधित्व  का  पुरा-पुरा  हक  है  ।

 हमारे  संविधान  के  निर्माताओं  ने  सभी  स्थानीय  निकायों  ,  श्रध्य।पकों  आदि  को  निर्वाचित  विधान

 मंडलों  में  स्थान  देकर  बुद्धिमानी  कार्य  किया  है  ।  क्या  उन्हें  इस  सदन  में  अथवा  विधान  सितारों  में

 स्थान  न  देना  उचित  है  ?  यह  विधेयक  लाकर  श्री  मंशी  ने  लोकतंत्र  की  कोई  सेवा  नहीं  की  है  ।

 मैं  इस  बात  से  सहमत  हुं  कि  दल  बदलावो ंको  इस  सदन  की  सदस्यता  पाने
 से

 वंचित  किया

 जाना  चाहिए  ।  परन्तु  मैं  सरकार  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  लम्बे  समय  से  चर्चित  दल-बदल  विरोधी

 विधेयक  पारित  क्यों  नहीं  किया  गया  ?  श्री  मंशी  कृपया  यह  बताएं  कि  उन्हें  झपने  दल  के  उन  लोगों

 के  बारे  में  क्या  कहना  है  जिनका  दल  के  राजनी  तिक  कार्यक्रम  ौर  विचारों  से  विश्वास  उठ  गया  है

 उन्हें  सदन  का  सदस्य  बने  रहने  दिया  जायेगा  या  उन्हें  भी  हटा  दिया  जाएगा  ?

 श्री  वाई०  एस०  महाजन  :  यह  विधेयक  विचित्र  ढंग  से  तैयार  किया  गया  है  प्रौढ़

 इसका  विरोध  किया  जाना  चाहिए  |  यह  व्यक्तिगत  स्वतंत्रता  पर  पाबन्दी  लगाता  है  ।  क

 मैं  इसका
 तीन

 कारणों  से  विरोध  करता  हूं  ।  पहले तो  यह  अनावश्यक  दूसरे  यह  व्यक्तिगत

 स्वतंत्रता  पर  प्रतिबन्ध  लगाता  है  we  तीसरे  यह  संसद  को  वैधानिक  कार्यों  में  अनुभव  प्राप्त

 व्यक्तियों  से  वंचित  करता  है  ।

 स्तावक  चाहते  कि  सदस्यों  को  संसदीय  कायें  में  प्रतीक  से  अधिक  समय  देना

 चाहिए  |  हम  इसके  उद्देश्यों  की  तो  सराहना  करते हैं  परन्तु  जो  प्रस्ताव  उन्होंने  किया  है  हम  उसे  स्वीकार

 नहीं  कर  सकते  |

 उनके  संशोधन
 के  श्रतुसार  कालेज  एवं  स्कूलों  में  पढ़ाने  वालें  शिक्षकों  को  सदस्यता  में  रख  ने

 का  प्रस्ताव है  ।

 जहां  तक
 वकी  इंजी  नियमों  का  प्रश्न  है  उनका  हमारी  विधान  सभाओं  में  होना

 यक  है  ।  परन्तु  यह  लोग  अपने  व्यवसाय  को  भी  छोड़  नहीं  सकते  स्पर्धा  ये  5  वर्ष  पश्चात  क्या  करेंगे  |

 अतएव  पहला  प्रस्ताव  अस्वीकार्य  है  ।

 दल  बदल  एक  पेचीदा  समस्या  है  |  हम  दल  बदल  के  विरुद्ध  हैं  ।  परन्तु  यदि  कोई  सदस्य

 अनुभव  करता  है  कि  उसके  दल  को  नीतियां  इतनी  बदल  गई  हैं  जिसे  उसकी  भ्रन्तत्मा  नहीं  मानती  तो  उसे

 दल  छोड़ते  का  अधिकार  होना  चाहिए  |  दल-बदल  की  समस्या  विधेयक  में  रखे  गये  प्रस्तावों
 स  हल  नहीं  हो  सकती  |

 समिति  की  बैठकों  में  भाग  न  लेते  सम्बन्धी  जिन  श्रयोग्यताश्रों  की  व्यवस्था  विधेयक  में  की  गई
 है  वह  हास्यास्पद  हैं  ।  समिति  की  बैठकों

 में
 भाग

 ले  ने  से  हम  किसी  व्यक्ति  द्वारा  संसद  को  दिये  गये  योगदान
 का अनुमान

 नहीं  लगा  सकते  ।
 at  नरेन्द्र  कुमार  साल्व  :  यदि  यह  विधेयक  उपहास के  लिये  नहीं  लाय  गया  तो  यह

 मस्तिष्क  की  अ्प्रवुद्वता  अथवा  मूढ़ता  का  परिचायक  है  ।
 सभापति  महोदय  :  माननीय

 सदस्य  मूढ़ता  शब्द  वापस  लें  |
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 श्री  नरेन्द्र  कुमार  साल्वे  :
 मैं  मढ़ता  शब्द  को  वापस  लेता  हूं

 ।

 यदि  माननीय  सदस्य  इस
 बारे

 में  गम्भीर  हैं  तो
 वह  संविधान के

 102
 जो  कि

 सदस्यों

 के  अयोग्य  होने  से  सम्बन्धित  में  संशोधन  ला  संकते  हैं  |

 यह  दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि  जिन  लोगों  ने  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  देश  की  सेवा  की  है  उन्हें  इस  विधेयक  द्वारा

 अयोग्य  घोषित  किया  जा  रहा  है  ।  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  करने  की  बजाय  यदि  प्रस्तावक  यह  कहते

 कि  बिना  किसी  अनुभव  के  चुने  जाने  वाले  कौर  संसद  को  अ्रपने  प्रचार  कार्य  का  माध्यम  बनाने  वालों

 को  gary  घोषित  किया  तो  हम  इस  विधेयक  का  पूर्ण  समर्थन  करते  |

 मेरा  निवेदन  है  कि  प्रत्येक  संसद  सदस्य  को  झपने  व्यवसाय  की  घोषणा  करनी  चाहिए  |  जिन

 व्यक्तियों  ने  संसदीय  कार्य  में  rea  सफलता  प्राप्त
 की  है  वह  भ्र पने  विधि  aria  व्यवसायों  में  सिद्धहस्त

 थे  |

 ग दल  बदल  में  तरब  कमी  ६2 ह  रही  है  जिसका  मल  कारण  यही है  कि  जनमत  जा  त

 लोग  जानते  हैं  कि  पाया  राम  गया  राम  की  राजनीति  संसदीय  प्रजातन्त्र  के  लिए  घातक  है  ।

 मतदाता  यदि  सचेत  हैं  तो  इस  प्रकार  के  संशोधन  की  ग्रा वश्य कता
 aaa  नहीं  होगी  ।

 Shiri  Maha  Deepak  Singh  Shakya  (Kesganj)  :  The  mover  of  this  Bill  has

 proposed  that  lawyers,  engineers,  doctors  and  professors  be  barred  from  being

 elected  to  Parliament.  Without  the  expert  opinion  of  these  people  the  Parliament

 could  not  be  able  to  lead  the  country  towards  progress.

 The  mover  of  the  Bill  has  taken  a  very  narrow  v:ew  of  the  work  ह  a  Member

 of  Parliament.  It  is  not  correct  that  a  Member  of  Parliament  dicharges  his  duties

 only  when  he  is  sitting  in  Parliament.  His  field  of  activity  is  very  wide.

 The  proposed  provision  in  regard  to  incurring  disqualification  for  not

 attending  committee  meetings  is  very  strange.  Would  it  not  be  ridiculous  to  remove

 a  Member  for  his  absence  from  committee  meeting.

 The  only  sensible  provision  in  the  Bill  is  in  regard  to  defections.  The

 provision  is  before  the  country  fora  long  time  and  a  solution  for  this  has  to  be

 found.  Why  is  the  Government  not  bringing  the  necessary  legislation?

 The  intention  of  the  Bill  seems  to  be  malafide.  The  Mover  seems  to  be

 angry  with  a  particular  class  of  people  and  wants  to  disqualify  them  by  this  Bill.

 श्री  सी०  एस०  स्टीफन  :  राष्ट्रीय  हित  में  युवा पीढी  के  vasa  की  कृत्रिम

 वेश  का  संकेत  प्रस्तुत  विधेयक  द्वारा  मिलता है  |  इस  विधेयक के  परिणाम  क्या  होंगे  ?  इसके  परिणाम

 यह  होंगे  कि  चुनाव  के  बाद  कोई  व्यक्ति  भ्र पना  व्यवसाय  नहीं  कर  सकेगा  कौर  चुनाव  के  समय  कोई  व्यक्ति

 डाक्टर  अ्रथवा  इंजीनियर  हो  तो  उसे  अयोग्य  घोषित  किया  जायेगा  |  यदि  ऐसा
 गया  तो  HAT  लोफर  तथा  बेकार  आदमी  चुनकर  संसद  में  श्री  सकेंगे  |

 इस  सदन  में  विभिनन  वर्गों  का  प्रतिनिधित्व  है  ।  यहां  इंजीनियर  gala  हर
 वर्ग  के  लोग  होते  हैं  ।  अतएव  पह  विधेयक  प्रजातन्त्र  विरोधी  हैं  ।

 दल
 बदल

 दो  प्रकार  का  है  ।  एक  राजनीतिक  पार्टी  जन  संभागों
 में  जाकर  जनता के  समक्ष  कुछ

 कार्यक्रम  रखती  है  |  बाद  में  उक्त  दल  उन  कार्य  कर्मों  से  विमुख  हो  जाता है
 तब  यह  भी  तो  एक  प्रकार  से  दल

 T/L.  5./75-21
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 बदल  है  ।  ऐसे  राजनीतिक  दल  को  aaa  से  निकाल  देना  चाहिएं  ।  इसी  प्रकार  कोई  सदस्य

 जो  सदस्य  कार्यक्रमों  की पने  मतदाताओं  से  दल  के  कार्यक्रमों  के  अनसार  कुछ  वचन  देता  है  |

 अन्विति  पर  झ्राग्रह  करता  है  उसे  क्या  संसद  से  निकाला  जायेगा  ?

 व्यक्तिगत  स्वतन्त्रता  भी  होनी  चाहिए  ।  सरकार  की  स्थिरता  के  लिये  सत्तारूढ़  दल  के

 सदस्य  को  सरकार का  समर्थन  करने  के  लिए  कहा  जा  सकता है  ।  लेकिन  उसे  प्रत्येक  कानून

 के  समान के  लिये  नहीं  कहा  जाना  चाहिए  |  क्या  किसी को  इस  पर  चिंतन  करने  का  अधिकार नहीं  होना

 चाहिए  ?  जब  तक  ग्रन्थकार न  दिया  जाये  उस  समय  तक  प्रजातन्त्र  की  तानाशाही का  निवारण

 कसे कर  सकता है
 ?  तत  सचेतक  प्रणाली पर  गम्भीरता  से  बिचार किया  जाना  चाहिए  |

 दल-बदल  का  समाधान  किसी  को  संसद  साँप  दस्त  करने  से  नहीं  होगा  |  इस  प्रकार व  कल्पना

 संविधान  की  भावना  के  विरुद्ध  है  अपर  इसका  कड़ा  विरोध  किया  जाना  चाहिए

 इस  लिय  मैं  इस  विधायक का  समग्र  रूप से  विरोध  करता  हूं  ।

 थी  बी ०  झर ०  शुक्ल  जहां  तक  प्रोफेसरों  शादी  को  ier

 घोषित  करने  का  सम्बन्ध है  मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  करता  हूं  ।  हर  प्रकार  के  व्यक्तियों  से  सम्पर्क

 रखने  वाला  व्यवस्था  को  सफल  बनाने  के  लिये  अपना  योगदान  देने  के  लिए

 से  उपयोगी  हो  सकता है  ay
 है  |

 लिये दुर्भाग्य  से  राजनीतिज्ञों  का  Var  वर्ग  बनता  जा  रहा
 है  जिसका  धंधा  ही  राजनीति

 ऐसे  राजनीतिज्ञों  निश्चित  cate  1  जाता  थें  लोग  किसी  भी  विषय  को  गणों  शअ्रवगणों  के

 अधार  पर  न  लेकर  ग्रसना  स्वार्थपरता  के  प्राकार  पर  देखते  |  मैं  समझता  कि  एक  बकील  wad

 व्यवहार  कुशल  न्  जन  सम्पर्क  के  कारण  प्रजातन्त्रीय  shar  के  लिये  अधिक  उपयुक्त

 जह  तक  दल  का  सम्बन्ध  है  मैं  इसे  विधेयक  की  भावना  का  समर्थन  तो  करता  हूं

 लेकिन  उस  ढंग
 से  नहीं  जिससे  यह  पेश  किया गया  है

 ।  जिस  विधायक  को  सत्तारूढ़  दल  ने  प्रस्तुत  किया

 है  तथा  जो संयुक्त समिति  को  सौंपा-या है  उसे  शीघ्र  पास  किया  जाना  चाहिए  ताकि  दल-बदल  हमारे

 जनजीवन  को  sea  न  कर  सके  |

 शनी  पो  ०  जी०  मावलंकर  (x
 प्रहमदाबाद

 उपयुक्त  विशेषण  के  आभाव में  मैं  इस  विधेयक

 को  अत्यन्त  रोचक  विधेयक  कह  सकता ह  |  इस  विधेयक  का  मसौदा  तैयार  करने  में  बड़ी

 यदि  इस  संसद  में  sETUENG Waal  किसी  भी  WaT  ra  की  संसद में  केवल  पूर्णकालिक  पेशेवर
 राजनीतिज्ञ  हो  एकत्र  किये  जायें  तो  यह  एक  तरह  से  प्रजातन्त्र  का  ही  स्थित  होगा  ।  पूर्णकालिक  पावर

 राजनीतिज्ञों  को  संसद  सदस ्न्यूड  mr न
 बना

 एक  अज्ञानी  द्वारा  संसदीय  प्रजातन्त्र  पर  निबन्ध  लिखने  के  समान

 er  ह  ।  संसद  में
 हर  क्षेत्र एवं  वर्ग के  सदस्य  होने  चाहिएं  ।

 जोवन  के  ग्रीक  क्षेत्रों  से  एकदो ने  वाले  ये  लोग  इस  सदन  को  झपना  अन भव्य  तथा  विशेष  विचार

 दत हूं
 झर  इस  दंग  को  समस्याओं का  समाधान भी  बताते  हैं  ।  बल-बदल  के  बारे  में  सरकार  ने  इस  सदन

 कि ्य
 एक  विधेयक  रखा था  ।  विधेयक  संयुक्त  समिति  के  विचाराधीन हैं  झ्र  इस  समय  विधेयक

 के  प्रावधानों  पर  चर्चा  करना  उचित  नहीं  होगा  ।  दल-बदल  के  नाम  पर  यदि  स्वतन्त्र  रूप  से  भापण  के
 अधिकारों  को  होना  जाये  तो  क्या  इससे  दल-बदल  समाप्त  नहीं  होगा  ?  इससे  प्रजातन्त्र की  बुनियादें

 qa  दिया
 खोखली  हो  रहो  हैं

 ।
 लेकिन  श्री  मुंशी ने  अपने  संवैधानिक  संशोधन  विधेयक  में  ऐसा

 है  जिसका
 जिक्र  पंडित  समिति के  feared  विधेयक  में  भी  चर्चा  नहीं  की  गई  है  ।

 ।

 उन्हों
 gs
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 है  कि  निर्दलीय  सदस्य  को  किसी  दल  में  सम्मिलित  नहीं  होना  चाहिए  जबकि  संयुक्त  समिति  में

 विचाराधीन  विधेयक  में  कहा  है  कि  निर्दलीय  सदस्य  को  किसी  भी  दल  में  शामिल  होने  की  अनुमति  दी

 जाय  एक  निर्दलीय  सदस्य  के  नाते  मैं  aaa  करता  हूं  कि  बात  ऐसी  नहीं है  ।  वास्तविक  समस्या

 तो
 यह  है

 कि  जनजीवन  में  ईमानदारी  तथा  wee  alta  का  वातावरण  किस  प्रकार  उत्पन्न  किया  जाये

 तथा  किस  प्रकार  गुणवान  व्यक्ति  महत्वपूर्ण  संस्थाओं  में  प्रवेश  करें  ?  विभिन्‍न  सच्चे

 तथा  ईमानदार  सदस्य  ही  सदन  की  प्रतिष्ठा  को  बढ़ाते  हैं  श्र  पेशेवर  राजनीतिज्ञ  नहीं  |

 श्री  सी०  न्द्रप्पत  )  श्री  प्रियरंजन दास  मंशी  ने  संविधान  सिद्ध  विधेयक

 vega  किया  है  ले  किन  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  नहीं  कर  सकता  |  इस  विधेयक  पेशेवर

 faat  के  बारे  में  विवाद  उत्पन  किया  गया  है

 राय  सदस्यों  की  भांति  श्री  मशी  ने  श्रनुभ व  कियां  है  कि  चुनाव  प्रणाली  में  कुछ  दोष  हैं  ।  वास्तव

 में  उनका  उद्देश्य  संसद  को  प्रभाती  बनाना  है  ।

 जब  हम  लोकतन्त्र  की  बात  करते हैं  तो  सबसे  बड़ी  खटकने  वाली बात  यह  होती  है  कि  संसद

 सदस्य  मतदाताओं  के  लिये  उत्त  रदायी  नहीं
 ह

 ।  हम  उनसे  पांच  साल  में  एक  मिलते  हैं  जबकि

 से  यह  नहीं  कहता  कि  पेशेवर ले चुनाव  होते  हैं  ।  का  संसद से  रानो  बुरा  है  |  मेरा  कहने  का

 तात्पर्य  यह  है  कि  जब

 मतदाता

 किसी  को  चुनकर  संसद  में  भेजते हैं  तो  उसे  चाट एप राए  प्र  qe  संसद  या

 SAH  बाहर  ऐसा  कार्य क  रे  जिससे  वह  अपने  मतदाताश्ों  का  सही  प्रतिनिधित्व  कर  सके  |

 मैं  विधेयक  का  समान  ं  कर  रहा
 ह  ।

 मैं
 तो  यह  कह रहा  हूं  कि  यहां  समस्या  कुछ

 है  |

 सभापति  महोदय :  कप  पत्ता  भाषण  अगले  दिव  जारी  रख  स  कते  है ं्र

 ही  सी ०  क०  चन्द्रभान :  हमें  एक  वर्ष  अ्रोर  जारी  रखना है  )

 1 |  सल दचच्द  राध  घंटे  को  चर्चा  6  बजे  आ रम्भ  होनी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय ढारा  सभा  की
 अनुमति

 से  are  कथा  सभा  की  तूमा सभापति  महोदय :

 के  बिना  ग्रा वश्य कता प
 1  श्री

 ae चक्कर  प्पन  अपना  भाषण
 पड़ने  पर  कार्यसूची  में  परिवेश

 पैन  कर  लिया  जाता

 जारी रख  सकते  हैं  ।

 शी  सी ०  के  ०  चन्द्रभान  लोगों  ने  इस  चर्चा  में  भाग  लिया  मैं  याद  दिलाना  चाहता

 हू ंकि  लोकतन्त्र  वा  वर्ग  के
 लिए

 है
 कौर  समस्या

 य
 कि  उनमें  लोकतन्त्र  की  भावना  कसे  उत्पन्न  की

 जाय  ।

 मझे  याद है  कि  वापस  बुलाने  के  अधिकार  के  बारे में  सभा  में  एक  विधेयक  पेश  किया  गया  था  ॥

 शायद  इसके  लिये  बायस  चलाने  का  वह  विधेयक  एक  उपचार  होता  जिस  सदस्य  को  मतदाता  चनक र

 भेजते  उसे  वापस  बुलाने  का  अधिकार  उन्हें  होता  चाहिए  |  इतना  ही  नहीं  उसके  विरुद्ध

 अपना  मत  दिया  उन्हें  भी  यह  ग्रन्थकार है  ।  वापस  बुलाने  के  अघिकार  से  सदस्यों  में  उत्तरदायित्व

 की  भावना  बढ़ेगी  ।  वापस  बुलने  को  अधिकार  कई  देशों
 में  सफल  रहा  है  किन्तु  हमारे  जैसे

 बड़े
 देश

 में  इसका  कोई  लाभ  नहीं  है  ।  हमें  लोकतन्त्र  को  मजबूत  करने  की  बात  सोचनी
 चाहिए

 ।

 कर्ब  दल-बदल  की  बात  जाये  द्रमुक  के  एक  सदस्य  ने  कहा  कि  दल-बदल  की
 want

 नहीं  दी  जानी  चाहिए  ।  दल-बदल  का  प्रशन
 केवल

 तभी
 उठता  है  जबकि कोई  सदस्य  व्यक्तिगत  उद्देश्यों

 के  लियें  aga  निर्वाचकों  की  परवाह हु  किंग  बिना  किसी  अन्य  देल  से  मिल  जाये  में  यह
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 बदल  की  समस्या हो  जाती  है  ।  ऐसे  सदस्य  को  सदस्यता  देना  इस  समस्या  समाधान  नहीं

 हैं  ।

 मत  मेरा  अ्रनुरोध है  कि  चाहे  विधेयक  में  जो  भी  न्र टि यां  state  चाहें  विधेयक  किसी भी  तरह

 तैयार  किया गया  हमें इस  पर  विचार  नहीं  करना  चाहिए  |  हमें  चुनाव  सुधारों  पर  गंभीरता  से

 विचार  करना  चाहिए  |  श्री  मुंशी  ने  इसके  लिये  हमें  यह  अवसर  दिया  है
 |

 महात्मा  पंडित  नेहरू  तथा  श्रीमती  इन्दिरा  गान्धी  को  संसार  याद  रखेगा  ये  महान  भारतीय

 राजनीतिज्ञ  हुए  हैं  ।

 मैं  यहां  याद  दिला  दूं  कि  पेशेवर  राजनीतिज्ञ  इस  देश  के  लिए  बुराई  नहीं  समझे  जाते  चाहिएं  ।

 सामाजिक  विकास  तथा  राजनीतिक  क्षेत्र  में  उनका  योगदान  सार्थक  होगा  ।  किसी  व्यक्ति  का  व्यवसाय

 कुछ भी  यह् टी  समझा  जाता  है  कि  जब  वह  निर्वाचित  होकर  सभा  में  पाया  है  तो  उसे

 ग्रसने  निर्वाचन  क्षेत्रों  का  समुचित  प्रतिनिधित्व  करना  चाहिए  दूसरी  सभा  में  उन  लोगों  को  स्थान  मिल

 सकता  है  जिन्होंने  अरन्य  क्षेत्रों  में  प्रगति  विद्वता  का  परिचय  दिया  है  ।  किन्तु  इस  सभा  में  ऐसा  नहीं  है  ।

 संसद  सदस्य  कौर  देश  का  भविष्य  जनता  की  इच्छा  पर  निर्भर  करता  है

 थ्रो  मुंशी ने  विधेयक में  कुछ  ऐसी  बातें दी  जिनसे मैं  सहमत  नहीं  हो  सकता  |  मैं  विधेयक
 का

 विरोध  करता  किन्तु  मैं  श्री  मुन्शी  का  मजाक  नहीं  उड़ाना  चाहता  कि  वह  किस  तरह  का

 विधेयक  यहां  लाये  हैं  go  भो  हो  यह  विधेयक  पेश  करके  श्री  मुंशी  ने  हमें  देश  के  लोकतन्त्र  के  भविष्य

 के  कार्यकरण  पर  चर्चा  करने  का  अवसर  प्रदान  किया  है  ।  यह  आवश्यक  है  कि  प्रत्येक  युवक  देश  के
 भविष्य  पर  गंभीरता  से  विचार  करे  ।  मैं  यह  नहीं  कहूंगा  कि  देश  का  भविष्य  नवयुवकों  के  हाथ  में

 सुरक्षित  नहीं  है  ।

 Shri  R.  Pandey  (Rajnandgaon)  :  It  is  not  necessary  to  glorify  the  pro-
 fessionals.  Under  the  fundamental  rights,  everyone  has  a  right  to  participate
 in  politics.  It  is  the  criterion  of  service  that  should  be  accepted  as  a  qualification
 for  entering  into  politics.  A  social  worker  should  also  be  glorified  to  some

 extent.  The  membership  of  Parliament  should  be  based  on  the  service,  integrity  and
 the  performance  of  a  Member.  It  is  not  necessary  to  have  an  expertise  of  a  pro-
 fessional  in  order  to  become  a  good  Parliamentarian.  A  member  of  Parliament
 has  only  to  ventilate  the  grievances  of  the  people  of  his  Constituency  with  a  view

 to  bringing  about  the  developmeni  of  economic  resources,  and  for  that  purpose,
 it  is  not  at  all  necessary  to  possess  special  knowledge  of  law  and  medicine  or  edu-
 cation.  In  Panchayats,  there  are  no  legal  experts  and  still  they  manage  _  their
 affairs  very  well  and  find  out  the  satisfactory  solutions  of  their  problems.  There
 fore,  we  have  to  enter  into  the  sphere  of  service,  leaving  the  profession.  How  a
 professional  can  do  justice  to  his  profession  after  he  enters  into  the  Legislature  ?
 I  will  even  go  to  the  extent  of  suggesting  that  in  Lok  Sabha  also,  the  system  of
 disposal  of  business  as  followed  in  Panchayats,  should  be  adopted.  However,
 this  Bill  appears  to  be  superfluous.

 Parlia

 Shri  Shashi  Bhushan  (South  Delhi)  :  It  is  learnt  that  certain  member  of
 ment  is  pleading  the  cases  of  smugglers  in  law  courts.  He  represents  the

 poor  people  but  instead  of  se  rving  them,  he  ind  11865  in  corrupt  practices.  It  is
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 quite  wrong  that  they  advocate  the  Communal  This  should  be  checked.

 If  10  lakhs  people  have  elected  him  as  their  representative,  he  should  honestly

 represent  his  people  and  he  should  do  their  work  only  and  not  take  up  any  other

 vocation.  ॥ ह  he  dogs  other  works,  he.degrades  Parliament.  Therefore  néd  Member
 of  Parliament  should  act  like  this.

 Shri  Mool  Chand  Daga  (Pali)  :  You  are  maligning  this  profession.  It  isa

 noble  profession.  Here  you  will  find  businessmen,  Agriculturists  as  Members  of

 Parliament.  Every  one  has  his  own  profession

 Shri  Shashi  Bhushan  (South  Delhi)  :  Just  as  a  Government  Contractor

 cannot  become  a  member  of  Parliament,  a  Member  should  also  not  be  allowed

 to  take  up  the  cases  of  Government  for  pleading  in  court.  Certain  members  not

 only:  take  up  the  cases  of  Government,  but  they  are  actually  Government  pleaders.

 If  they  take  up  the  cases  against  the  interests  of  trade  unions,  it  is  equally  wrong.
 Some  restrictions  should  be  imposed  to  see  that  a  member  of  Parliament  does

 not  carry  on  practice  in  courts  till  he  is  a  Member  of  Parliament.  Membership

 of  Parliament  and  this  profession  cannot  go  together.  As  soon  as  he  ceases

 to  be  a  Member  of  Parliament,  he  can  take  up  his  profession.  Some  code  must

 be  evolved  in  this  regard  and  no  body  should  have  any  objection  to  that.

 श्रीमान  मैंने  दोनों निर्माण  ate  आवास  तथा  संसदीय  कार्य  मसली  Fo  रघ्रासंया )

 पक्षों की  अ्रनुमति  ले  ली  है  गौर  उसे  ध्यान  में  रखते  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं
 :--

 इस  विधेयक  पर  कौर  विचार  स्थगित  किया  जाये  ॥

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न है  —

 इस  विधेयक  पर  श्र  विचार  स्थगित  किया  जाये  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 The  motion  was  adopted.

 ofa ।  धान  विधेयक

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)  BILL.

 नवों  भ्रनुसुचो  का  संशोधन

 श्री
 सी०

 के
 ०  चन्द्रभान  :

 मैं  कुछ  कारणों  से  संशोधन  पर  बल  नहीं  देना  चाहता

 उच्चतम  न्यायालय  ने  इस  विधान  को  रोक  लिया
 था

 इस  लिए  इसे  अब  नवीं  अनुसूची में  सम्मिलित

 करवाने  का  कोई  कारण  नहीं  है
 ।

 किन्तु  इसे  वापस  लेते  हुए  मैं  इसके  सम्बन्ध  में  कुछ  महत्वपूर्ण  बातें

 कहूंगा  क्योंकि  इसका  सम्बन्ध  देश  में  भूमि  सुधार  सम्बन्धी  विधान  से  है  ।

 केरल  में  7  लाख  एकड़  गैर-सरकारी  वन-भूमि  सरकार  के  नियंत्रण  में  ली  गई  इसके

 बदलें
 में

 सरकार
 ने  किसी  कुलक  या  किसी  जमींदार

 को  एक  भी  पैसा  मुआवजा  नहीं  दिया  ।  मेरे  विचार
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 nent  of  Prohibition

 te
 a लप _

 से
 देश  में  कोई  ऐसा  विधान  नहीं है

 कि  जमी दा हरी  पैसा  wares  a  इस  विधेयक

 1970  में  केरल  की  संयुक्त  सरकार  ने  के की  यह महत्वपूर्ण  विशेषता है  ।  न
 भूमि  सुधार

 ग्र धि नियम  के

 के
 सभी  —  को  लागू  किया  था  ।  इस  अधिनियम  को  लागू करके  केरल में

 जमींदारी  समाप्त  की  थी  ।  अब  वहां  जमींदारी  प्रथा  नहीं  है  ।  द

 द
 मैं

 उस
 अ्रधिनियम  की  एक  या

 दो  विशेषताएं  बताना  चाहता  लगभग  4,30,000 5
 को  भूस्वामी  बनाया  गया  ।  3,5  0,000  लोगों  को  झोंपड़ी  डालने  के  लिए  स्थान  दिया  गया  प्रत्येक

 को  कमी दी  गई  इस  प्रकार  यह  अधिनियम केरल  में  सफलतापूर्वक  कार्यान्वित  किया  गया  ॥

 सरकार  ने  अधिनियम  के  अन्तर्गत  नियम  बना  लिए  हैं  घ्राण  बनों  की  कृषि  योग्य  भूमि  क  सहकारी

 समि  ।  अपने  अधिकार  में  ले  लेंगी  ।  वहां  सहकारी  खतम  राज्य  फार्म  कौर  सामूहिक  फार्म  गठित

 किए  जायेंगे  ।
 यदि  इसे  नवीं  अनुसूची  में  सम्मिलित  कर  लिया  जाता  तो  इससे  काफी  हद  तक

 भि  संधार  होता  |  फिर  भी  मैं  सभा  से  इस  विधेयक  को  वापस  लेने  की  भानुमती  चाहता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  प्रश्न

 ég
 श्री सी ०  Ho च  qT  को  भारत  के  संविधान  का  wiz  aw  धन  करने  वाले  विधेयक

 को  वापस  ले  की  अ्रनमति  दी  जाये  ।

 प्रस्ताव  eal \
 The  motion

 adopted.

 श्री  सी०  Fo  ्  मैं  विधेयक  वापस  लेता
 हूं

 a  oe

 नी
 )  ह  ै

 for
 घटक

 COM
 ANIES  (AMEND

 MENT)  BILL

 90  को  लोप

 Shri  Madhna  Lir  e  (Banka)  :  |
 move

 the  Bill  ae,  to  amend
 the  Companies  Act,  1956  be  takea

 into

 सभापति  महो  आप  अपना  भाषण  अगले  दन जारी रख  सकते  हैं  ।

 मद्य  निषेध  लाग  करना

 ENFORCEMENT  OF  PROHIBI  ON

 Shri  ool  Chand  Daga  (Pali) :  Tam

 Sone  ure
 a  very  important  matter.

 The  consum  of  alcohal  is  a  sin.  AS
 consumption

 Nurul  Hasan  has  said  that  the

 ke
 ly  against  it

 ohal

 mesrenieeiny
 up

 last  five
 years.  Gandhi  ji  was  dead-

 जाए  घन्टे  को  aq  a
 Half-An-Hour  Disc ISCUSsSION
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 Whil  xpressing  concern  over  the  increasing  consumption  of  liquor
 Prof.  Nurul  Hassan  stated  on  26th  March;  1974  as  follows

 have  been  reaffirming year  after  year  faith  in  prohibition.  I  have  got
 the

 haa

 I  must  express  regret  at  the  fact
 Eat

 the  consumption  of
 liquor

 has  |  een  going  up  during  the  last  four

 It  is  very  unfortunate  that  the  consumption  of  liquor  has-been  going  up  year

 after  year  In  1970,  consumption  of  liquor  was  57919  kilolitres  in  197]  it  went

 upto  63782  kilolitres  in  1972  it  was  78664  kilolitre  and  in  1973  it  increased  to

 79911  kilolitres.  In  this  state  of  affairs  continues,  the  country  will  go  down  and

 down  It  appears  that  Government  is  not  faithful  and  sincere  in  implementing

 the  constitutional  provision  regarding  prohibition  In  that  case,  why  not  omit

 Article  47  from  the  constitution  Article  47  needs  as  follows:——

 ‘The  State  has  regard  the  raising  of  the  level  of  nutrition  and  the  stand-
 ard  of  living  of  its  people  and  the  improvement  of  public  health  as  among  its

 primary  duties  and,  in  particular,  the  State  shall  endeavour  to  bring  about

 prohibition  of  the  consumption  except  for  medical  purposes  of  intoxicating

 drinks  and  of  drugs  which  are  injurious  to

 In  1956,  the  House  adopted  the  following  Resolution  in  regard  to  prohibi-

 tion

 House  is  of  opinion  that  prohibition  should  be  regarded  as  an

 integral  part  of  the  Second  Five  Year  fan  and  recommends  that  the  Plan-

 ning  Commission  should  formulate  the  necessary  programme  to  bring

 about  nation-wide  prohibition  speedily  and  effectively

 We  have  been  re-affiming  year  after  year  our  faith  in  prohibition,  but  there

 is  absolutely  no  use  in  playing  with  the  words,  unless  something  practical  is  done

 in  this  regard.  While  appointing  a  study  team  to  go  into  the  question  oi  Pro-

 hibition,  a  resolution  was  passed  in  1963  by  the  Planning  Commission  to  the

 effect  that  the  Government  of  India  recently  reviewed  the  position  in  consultation

 of  the  State  Governments  and  decided  that  the  working  of  Prohibition  Pro-

 gramme  should  be  studied  for  the  country  as  a  whole  Such  a  study  will  cover

 problems  connected  with  enforcement  of  prohibition  and  Excise  laws,  measures

 intended  to  reduce  illicit  trafficin  liquor,  improving  administrative  efficiency  and

 securing  to  the  maximum  extent  public  support  for  the  programme  through  the

 co-operation  of  both  official  and  non-official  agencies

 But
 वी

 is  the  use  of  passing  these  Resolutions  when  no  concrete  steps
 are  taken  ?  t  seems  that  the  Government’s  policy  in  this

 regard
 is  half-hearted.

 क  AE The  result  of  this  policy  is  moral  degradati  Via  ६  f  crores  of  people  of  this  country.
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 March  21,  1975
 Enforcement

 of  Prohibition
 -

 The  All  India  Prohibition  Council  is  serving  no  useful  purpose.  The  Cen-
 tral  Government  are  spending  about  Rs  20  lakhs  on  this  council.  All  this  amount

 is  going  waste.  It  would  be  better  if  this  Council  is  wound  up.  The  Members  of

 the  Prohibition  Council  are  not  taking  interest  in  the  matter.  There  was  very  poor

 attendance  in  the  meeting  held  recently.  What  is  the  idea  of  calling  meetings

 of  this  body  ?

 The  Government  are  playing  with  the  lives  of  crores  of  people  for  the

 sake  of  getting  a  small  revenue.  The  fact  is  that  much  more  amount  is  spent  to

 check  the  ill  effects  of  liquor.  Is  it  justified  in  any  way  ?

 Whenever  the  matter  is  raised,  the  Government  always  says  that  it  is  a.

 State  subject.  What  is  the  position  of  Union  Territories  which  are  under  the

 control  of  the  Central  Government  ?  The  consumption  of  liquor  in  Chandigarh

 was  799038  litres  in  1971-72,  903250  in  1972-73  and  925643  litres  in  1973-74  and.

 in  Delhi  it  had  been  4296397  litres  in  1971-72,  6918628  in  1972-73  and  9510572

 litres  in  1973-74.  This  shows  that  the  consumption  of  liquor  is  increasing  year

 after  year.

 I  would  like  to  point  out  that  if  there  is  a  single  factor  which  stands  effec-

 tively  in  the  way  of  success  of  prohibition,  it  is  the  drinking  officers  and  I  want

 to  emphasise  that  the  Government  should  formulate  a  time-bound  programme

 for  enforcing  prohibition.  A  law  should  be  passed  and  then  strictly  enforced.

 Shri  वा० णापराज्ा प्रताप  Painuli  (Tehbri-Garhwal)  :  Mr.  Chairman,  Sir,  my

 hon.  friznd  Shri  Mool  Chand  Daga  has  thrown  sufficient  light  on  all  points  regarding

 prohibition  and  the  ill  effects  of  liquor.  So,  I  would  not  go  into  the  details:

 of  each  point.  The  Central  Government  cannot  absolve  itself  of  the  responsi-
 Shri bility  of  enforcing  prohibition  by  merely  saying  that  it  is  a  state  subject.

 Daga  has  rightly  pointed  out  that  the  Directive  Principles  laid  down  in  the

 Constitution  have  not  been  implemented.  The  Central  Government  should  issue

 directions  to  the  State  Governments  for  adopting  a  uniform  policy  in  this  regard.

 Secondly,  I  would  suggest  that  the  work  of  prohibition  should  be  entrusted

 to  those  who  are  tea-totallers  by  conviction.  The  Government  Servants  Conduct

 Rules  should  also  contain  provisions  against  drinking.  It  is  impossible  to  achieve:

 any  success  in  the  matter  of  en‘orcing  prohibition  unless  this  is  done.

 I  would  also  like  to  know  from  the  hon.  Minister  as  to  what  extent  the

 recommendations  of  the  Central  Prohibition  Committee  have  been  implemented.

 Hlicit  liquor  is  claiming  numerous  lives,  specially  in  Garhwal  and  Kumaon
 districts  of  U.P.  I  would  like  to  know  from  the  hon.  Minister  the  steps  being
 taken  by  the  Government  to  check  the  consumption  of  illicit  liquor.

 Shri  Shankar  Dev  (Bider)-:  I  would  like  to  know  from  the  hon.  Minister
 whether  it  behaves  a  Chief  Minister  to  inaugurate  a  distillery  or  liquor  shop,  be-
 cause  the  inauguration  ceremon  y  of  a  distillery  was  performed  by  the  Chief  Min-
 ister  of  Mysore  15  day  back,  despite  my  Opposition.
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 कसन  य

 मद्य
 निषेध  लागू  करना a

 श्री  समर  गुह  सरकार  की  मद्य निषेध  की  नीति  मिथ्याचार  का  एक

 ज्वलन्त  उदाहरण  है  ।  मद्यनिषेघध  के  लिये  प्रत्येक  राज्य  में  अनेक  समितियां  गठित  की  गई  ।  इसके

 प्रचार  के  लिये  भारी  राशि  खर्च  की  जा  रही हैं  ।  परन्तु  वास्तविकता  इस  के  विपरीत  क्योंकि  चाहें

 माननीय  मन्त्री  हो  प्रिया  माननीय  संसद  सदस्य  अथवा  सरकार  का  जब  कभी  ये  लोग  दूतावासों

 ग्राही  में  पार्टी पर  जाते  तो  डट  कर  पीते  हैं  ।  यह  मिथ्याचार  नहीं  तो झ्र ौर  क्या  है  ?

 शिक्षा  मंत्रालय  नैतिक  शिक्षा  देने  की  बजाय  मद्यपान  को  बढ़ावा  दे  रहा  है  ।  हम  स्वतन्त्रता

 दिवस  तथा  लोकतन्त्र  दिवस  को  हर  वर्ष  मद्यनिधंध  की  प्रतिज्ञा  करते  परन्तु  मद्यपान  बढ़ता  जा  रहा

 इस  समय  देश  में  स्थिति  यह  है  कि  सर्दी  गांधीं  जो  जीवित  होते  तो  बह  वर्तमान  स्थिति  को  देखकर

 भ्रात्महत्या  कर  लेते  अर्थात  आमरण  अनशन  कर  देते  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  शराब  के  लाइसेंस  दुगने  कर  दिये  गये  हैं  ।  इसका  परिणाम  यह  हम्  है  कि

 कालेजों  के  विश्वविद्यालयों  के  पास  तथा  सिनेमा  गृहों  के  पास  शराब  की  दुकानें  ही  दुकानें  हैं  कौर  इस

 से  युवकों  में  मद्यपान  की  आदत  बहुत  बढ़  गई  है  ।  स्थिति  यहां  तक  बिगड़  चुकी  है  कि  देहातों  में  तो

 meat  कक्षा  में  पढ़ने  वाले  छात्र  भी  शराब  पीते  हैं  ।  यह  केसा  मद्य निषेध  है  कि  थोड़े  से  राजस्व  के

 लोगों  के  जीवन  से  खेला  जा  रहा  है  ।

 हमारे  देश  में  शराब  पेश  करना  सामजिक  प्रतिष्ठा  का  चिन्ह  हो  गया  है  ।  ag  एक  रिवाज

 हो  गया  है  ।  यदि  श्राप  किसी  के  घर  जाएं  तो  ग्राहक  क्या  पेश  किया  जात  है--शराब  ।  ऐसी  स्थिति

 ब्या से  ? में  मद्यनिषंध  की  बातें  करना  मिथ्याचार  नहीं  है  तो  तौर  ६  कि  |  |  स

 यदि  सरकार  समझती  है  कि  मद्यपान  में  कोई  दोष  नही ंहै  तो  उसे  मर्द्निषेध  की  बात  नहीं

 करनी  चाहिये  wie  यदि  वह  इसे  आवश्यक  समझता  है  तो  इसे  क्रियान्वित  किया  जाना  चाहिए  |  केवल

 बातें  करने  से  कोई  लाभ  नहीं  होगा  |

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare  and

 in  the  Departemnt  of  Calture  (Shri  Arvind  Natam)  :  Sir,  the  hon.  1 ८1110615

 have  raised  numerous  points.  My  hon.  friend  Shri  Daga  has  suggested  that  the

 Central  Prohibition  Committee  should  be  wound  up.  There  seems  to  be  some

 misunderstanding  about  All  India  Prohibition  Council  and  Central  Prohibition

 Committee.  I  want  to  make  it  clear  that  these  are  two  separate  voluntary

 organisations.

 The  Central  Prohibition  Committee  is  a  national  forum.  It  is  an  advisory
 It  cannot body.  It  can  only  give  guidelines  to  the  State  Governments.  issue

 directions  to  them.  Therefore  to  say  that  it  is  serving  no  useful  purpose  is  not

 correct.

 It  has  been  pointed  out  that  in  the  meeting  of  the  Central  Prohibition  Com-

 mittee  held  on  the  26th  March,  1974,  only  four  Ministers  from  the  States  were

 present  The  reason  for  this  poor  attendance  was  that  majority  of  them  were

 busy  in  their  States  because  of  budget  sessions.

 It  is  correct  to  say  that  the  Central  Government  cannot  absolve  itself  of  the

 responsibilities  merely  by  saying  that  it  isਂ  state  subject,  It  was  also  pointed
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 to  why  consumption  of  liquor  was  going  up  in  the  Union

 Territories
 which

 are  under  the  control  of  the  Central  Government.  The  figures  of  co  nsumption

 ition of  liquor  in  Chandigarh  and  Delhi  were  given.  In  this  connection  the  pc

 that  unless  prohibition  is  enforced  in  nearly  states  i.e  Rajasthan,  Haryana

 P,  it  would  be  difficult  to  enforce  prohibition  in  the  union  territories  of  Delhi

 and  Chandigarh

 The  question  of  uniform  policy  through  out  the  country  in  regard  to  pro-

 ibition  was  raised  by  my  hon.  friend  Shri  Painuli.  In  this  connection  I  would  say
 lat  in  the  Prohibition  Committee  there  are  representatives  of  different  states

 16  Committee  have  made  certain  recommendations  and  on  the  basis  of  those  re-

 mmendations,  decisions  have  been  taken.  Therefore  it  is  not  correct  to  say  that

 tk  ere  18  no  uniform  policy  in  this  matter

 द  d  in So  far  as  the  Government  servants  are  concerned  it  has  been  provid
 the  revised  rules  applicable  to  them  that  they  should  not  drink  while  on  duty

 sion  of  Rs _  Now  coming  to  the  educative  programme,  it  is  a  fact  that  a  pro
 20  lakhs  has  been  made  for  that.  Out  of  that  amount  Rs.  1,75,00  have  een  given
 to  t

 voluntary  organisations  this  year.

 द
 के  11  at

 तत्पश्चात  |
 लोक  सभा  24

 1975/3 स०

 ae
 के  लिये  स्थगित  हुई ॥

 March,  1975;

 The
 ok  द

 vha  then
 aijo Hjourned  till 1 Eleven  of  the  Clock  on  Monday,  the  24th
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 है  ह  7  (Saka)
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